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प्रभावी सलुह में धैर्य और दृढ़ता की भूमिका
      						      डॉ. संजय उपाध्याय* 

प्रस्तावना

झारखडं राज्य, जो पहले बिहार राज्य का हिस्सा था, खनिजों की उपलब्धता के मामले में दशे के सबसे समदृ्ध राज्यों में 

से एक ह ैऔर व्यापक रूप से एक ऐसे स्थान के रूप में जाना जाता ह,ै जहां न केवल कोयला खदानें प्रचरु मात्रा में हैं, 

बल्कि लौह अयस्क, तांबा और यरेूनियम खदानें भी प्रचरु मात्रा में हैं। इन्हें राष्ट्रीय आर्थिक विकास के लिए सहायक 

माना जाता ह।ै इन खनन गतिविधियों में पर्याप्त कार्यबल स्थानीय आदिवासी आबादी का ह।ै वे अपने रीति-रिवाज और 

परंपरा के प्रति काफी संवेदनशील माने जाते हैं और इन्हें काफी हद तक संरक्षित करने में सफल भी हुए हैं। राज्य की ये 

सभी खदानें बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों से कम नहीं हैं, इसलिए कार्यबल के वेतन और अन्य कामकाजी परिस्थितियों से 

संबंधित मदु्दे बार-बार सामने आते रहते हैं और इनमें लगे कार्यबल, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया ह ैकि काफी हद 

तक ये स्थानीय आदिवासी समदुाय से हैं, की प्रकृति को दखेते हुए कार्यस्थल पर उत्पन्न होने वाले औद्योगिक संबंध 

मदु्दों को संभालना वास्तव में एक बड़ी चनुौती रही ह।ै

एक और प्रमखु बिद ुजो यहां उल्लेख करने योग्य ह,ै वह यह ह ैकि इन दिनों खनन में लगे औद्योगिक प्रतिष्ठान, विशषे 

रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में, बड़ी संख्या में ठेका श्रमिकों/आउटसोर्स श्रमिकों को काम पर रख रह ेहैं और यह भी एक 

अच्छी तरह से स्थापित तथ्य ह ैकि आउटसोर्स कार्यबल का योगदान इन प्रतिष्ठानों को रुग्ण इकाई के स्तर से आर्थिक 

रूप से व्यवहार्य संस्थानों में बदलने में काफी सहायक रहा ह।ै लेकिन पर्याप्त पारिश्रमिक के भगुतान और उनके लिए 

अच्छी कामकाजी स्थितियाँ सनुिश्चित करने से संबंधित मदु्दे महत्वपरू्ण चितंा का विषय रह ेहैं।

मामला अध्ययन

औद्योगिक विवाद हिदंसु्तान कॉपर लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) की सुरदा तांबा खदानों से संबंधित ह।ै 

यह प्रतिष्ठान तांबे के खनन में लगा हुआ था और क्षेत्र में इसकी 6-7 खदानें थीं। इस मामले में दिलचस्प बात यह 

थी कि इन सभी खदानों में खनन कार्य मैसर्स इडंिया रिसोर्स लिमिटेड (एक ऑस्ट्रेलियाई कंपनी) जिसे हिदंसु्तान 

कॉपर लिमिटेड द्वारा ठेकेदार के रूप में नियुक्त किया गया था,के लगभग 1300 ठेका श्रमिकों द्वारा किया गया था। 

श्रमिकों द्वारा वेतन वदृ्धि की मांग अंदर ही अंदर चल रही थी और जब मामला द्विपक्षीय रूप से हल नहीं हुआ,तो 

श्रमिकों ने मैसर्स इडंिया रिसोर्स लिमिटेड के प्रबंधन को काम बंद करने की धमकी दी। इसकी सूचना कंपनी द्वारा क्षेत्र 

के सुलह अधिकारी को दी गई। सुलह अधिकारी ने तुरंत हस्तक्षेप किया और सुलह कार्यवाही के लिए तारीख तय 

की। यहां ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात यह ह ैकि श्रमिकों की कोई ट्रेड यूनियन नहीं थी इसलिए सुलह बैठक की 

सूचना सीधे श्रमिकों को दी गई थी। हालाँकि प्रबंधन सुलह कार्यवाही की पहली तारीख को उपस्थित हुआ, लेकिन 

* सीनियर फेलो, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान 
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कर्मचारी उसमें शामिल नहीं हुए। इसके अलावा, स्थिति तब और भी खराब हो गई जब कर्मचारी अगले ही दिन से 

हड़ताल पर पर चले गए। फिर भी, सुलह अधिकारी ने हड़ताल शरुू होने के बाद भी सुलह कार्यवाही के माध्यम 

से अपना प्रयास जारी रखा और आगे की तारीखें तय कीं तथा अगली तीन तारीखों पर प्रबंधन और श्रमिक, दोनों 

सुलह कार्यवाही में शामिल हुए।

इस विवाद में विवाद का मखु्य मदु्दा यह था कि श्रमिक प्रत्येक श्रेणी के वेतन में तत्काल प्रभाव से 1000 रुपये की वदृ्धि 

की मांग कर रह ेथे, जबकि प्रबंधन ने अपनी वित्तीय स्थिति का हवाला दतेे हुए इतनी वदृ्धि दनेे में असमर्थता जताई 

और इसके बजाय प्रत्येक श्रेणी में 500 रुपये की वेतन वदृ्धि की पेशकश की जिसे श्रमिकों ने मानने से इनकार कर दिया 

क्योंकि वे 1000 रुपये वदृ्धि की अपनी मांग पर अड़े हुए थे।

हालाँकि, सलुह कार्यवाही की अतंिम तिथि पर सलुह अधिकारी द्वारा एक अतंिम प्रयास किया गया था और कंपनी 

की वित्तीय बाधाओ ंएवं श्रमिकों की उचित चितंाओ ंका सम्मान करते हुए संयकु्त चर्चा के दौरान यह सझुाव दिया गया 

था कि प्रबंधन द्वारा तत्काल प्रभाव से 500 रुपये की वदृ्धि दी जाए और 500 रुपये की शषे राशि की वदृ्धि कंपनी की 

वित्तीय स्थिति स्थिर होने पर कुछ महीनों के बाद में दी जा सकती ह ै। सलुह अधिकारी के इस प्रस्ताव पर प्रबंधन सहमत 

हो गया लेकिन दरु्भाग्य से श्रमिकों ने इस प्रस्ताव को फिर से खारिज कर दिया। तदनसुार, आगे की चर्चा हुई और चर्चा 

के बाद प्रबंधन ने अपनी पेशकश को इस प्रकार संशोधित किया -  600 रूपए  की तत्काल वदृ्धि और शषे  400 रूपए 

की वदृ्धि छह महीने के बाद। लेकिन इस प्रस्ताव को भी श्रमिकों ने अस्वीकार कर दिया क्योंकि वे वेतन में 1000 रुपये 

की तत्काल वदृ्धि की मांग करते रह,े जिसे दनेे में प्रबंधन ने असमर्थता जताई।

लगभग आधी रात हो चकुी थी जब सलुह अधिकारी को बिना किसी सकारात्मक नतीजे के चर्चा समाप्त करनी पड़ी। 

विवाद से जडु़े पक्ष भी तितर-बितर हो गए और कार्यालय कक्ष से बाहर चले गए। जब सलुह अधिकारी भी घर जाने 

के लिए अपने कार्यालय कक्ष से बाहर आ रह ेथे तो उन्होंने दखेा कि श्रमिकों और प्रबंधन के प्रतिनिधि दोनों अभी 

भी कार्यालय परिसर में अपने-अपने समहूों में अलग-अलग खड़े होकर बात कर रह ेथे। सलुह अधिकारी को जल्द 

ही यह एहसास हो गया कि दोनों पक्ष अत्यधिक दबाव में थे क्योंकि श्रमिकों को सलुह कार्यवाही के नतीजे के बारे में 

सहकर्मियों से उनके मोबाइल पर लगातार कॉल आते दखेा गया था और प्रबंधन के प्रतिनिधि भी चितंित मडू में दिख 

रह ेथे क्योंकि मौजदूा गतिरोध के कारण उन्हें पहले से ही लगातार भारी नकुसान का सामना करना पड़ रहा था। सलुह 

अधिकारी ने इस अवसर का लाभ उठाया और कार्यालय परिसर में साइकिल/स्कू टर शडे के पास प्रबंधन के प्रतिनि-
धियों के समहू के साथ खड़े होकर अनौपचारिक रूप से चर्चा करना शरुू कर दिया, और 10 मिनट की चर्चा में उन्हें 

प्रबंधन के प्रतिनिधियों को यह मनाने में सफलता मिली कि 800 रुपए की तत्काल वदृ्धि दी जाए और शषे 200 रुपए 

की वदृ्धि छह महीने के बाद दी जा सकती ह।ै फिर उन्होंने इस प्रस्ताव के साथ उन श्रमिकों से संपर्क  किया जो पास में ही 

खड़े थे और उन्हें प्रबंधन के नए प्रस्ताव को स्वीकार करने का सझुाव दिया अन्यथा कंपनी द्वारा संचालन बंद करने का 

जोखिम होगा जिसके परिणामस्वरूप नौकरी भी जा सकती ह।ै अतंतः, श्रमिकों को लगातार काम बंद होने के संभावित 



3

प्रभावी सुलह में धैर्य और दृढ़ता की भूमिका

प्रतिकूल प्रभाव का एहसास हुआ और वे प्रबंधन द्वारा प्रत्येक श्रेणी में 800 रुपए की तत्काल वदृ्धि दनेे और शषे 200 

रुपए की छह महीने के बाद, जब कंपनी को बेहतर तरलता मिलने लगे, दिए जाने पर सहमत हुए।

रात के विषम समय में फिर से, पार्टियों को सलुह अधिकारी के कार्यालय में वापस लाया गया और उनके बीच समझौता 

ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और अगले ही दिन काम/उत्पादन फिर से शरुू हो गया।

चुनौतियाँ और निष्कर्ष

इस तरह की स्थिति में सलुह अधिकारी के सामने सबसे कठिन चनुौती यह थी कि सलुह कार्यवाही की शरुुआत 

में भी, जब यह दखेा गया कि श्रमिकों का प्रतिनिधित्व किसी भी ट्रेड यनूियन द्वारा नहीं किया गया था क्योंकि ठेका 

श्रमिकों के लिए कोई ट्रेड यनूियन नहीं थी। इसके बजाय, उनका नेततृ्व एक स्थानीय राजनीतिक नेता द्वारा किया जा 

रहा था, जिसका उन पर काफी प्रभाव था। लेकिन निश्चित रूप से औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 36 के 

प्रावधानों की वैधानिक बाधाओ ंके कारण उसे किसी भी हालात में सलुह कार्यवाही में शामिल होने अनमुति नहीं दी 

जा सकती थी क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से यह प्रावधान किया गया ह ैकि औद्योगिक विवाद में पार्टियों का प्रतिनिधित्व 

कौन कर सकता ह।ै लेकिन साथ ही काननू के प्रावधानों के आधार पर उसे किसी भी प्रकार की त्वरित प्रतिक्रिया दनेा 

मौजदूा संकट के सौहार्दपरू्ण समाधान के रास्ते में एक संभावित खतरा हो सकता था क्योंकि उसे श्रमिकों पर परू्ण नियत्रण 

रखते हुए भी दखेा गया था और वह सलुह कार्यवाही के सभी प्रयासों को विफल करने में भी काफी सक्षम दिखाई दिया। 

सलुह कार्यवाही की औपचारिक शरुुआत से पहले सलुह अधिकारी ने बहुत ही चतरुाईपरू्ण और सम्मानजनक तरीके 

से स्थानीय राजनीतिक नेता को यह बताने का प्रयास किया कि काननू के प्रावधानों द्वारा लगाई गई बाधाओ ंके कारण 

वह औपचारिक सलुह कार्यवाही का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। हालाँकि वह बाहर बैठकर इतंजार कर सकते हैं और 

यदि सलुह के दौरान श्रमिकों को किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता होती ह,ै तो वे उसके साथ परामर्श के लिए कार्यवाही 

से छोटा ब्रेक ले सकते हैं। उस राजनीतिक नेता ने स्थिति की सराहना की और इसके लिए सहमत हुए। इसलिए, सलुह 

अधिकारी द्वारा बिल्कु ल लचीला, अनकूुल और मतै्रीपरू्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए इस बाधा को दरू कर लिया गया 

क्योंकि विवाद के दोनों पक्ष बहुत अधिक दबाव और तनाव में थे और किसी भी प्रकार के सीध ेतकनीकी दृष्टिकोण से 

संकट के सकारात्मक परिणाम को खतरे में डालने की संभावना थी। 

यदि हम प्रभावी सलुह के बारे में बात करते हैं तो इस मामले से निकलने वाला एक निश्चित निष्कर्ष यह ह ैकि जब 

सलुह बैठक बिना किसी परिणाम के समाप्त हो जाती ह ैतो सलुह की कार्यवाही आवश्यक रूप से समाप्त नहीं होती ह।ै 

इस मामले में, सलुह अधिकारी ने तब भी संभावनाए ंतलाशना जारी रखा जब औपचारिक सलुह प्रयास विफल हो गए 

थे और दोनों पक्ष अपने गंतव्य पर लौटने के लिए तैयार थे क्योंकि पहले ही आधी रात से ऊपर का समय हो गया था। 

कार्यालय बंद करने के बाद बाहर निकलते समय सलुह अधिकारी तरंुत बाहर की स्थिति का आकलन करने में सक्षम 

थे क्योंकि दोनों पक्ष तनावपरू्ण और उदास दिख रह ेथे और यहां तक कि खड़े होकर भी 10 मिनट की अनौपचारिक 

चर्चा में प्रबंधन को शामिल करने में कामयाब रह ेऔर अपने प्रस्ताव में कुछ रियायत प्राप्त करने में सफल रह,े जिसे तरंुत 
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श्रमिकों को सचूित किया गया। अतंतः सहमति बनी और दोनों पक्षों को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के लिए कार्यालय 

में वापस लाया गया। इसलिए, एक सलुह अधिकारी के लिए न केवल धरै्य, सहनशक्ति और दृढ़ता की आवश्यकता 

होती ह,ै बल्कि उसे एक औद्योगिक विवाद में शामिल पार्टियों के मनोवैज्ञानिक पहलओु ंके सटीक अभिमलू्यन के 

साथ-साथ सलुह कार्यवाही के हर चरण की नेकनीयती का बेदाग आकलन और मलू्यांकन करने में सक्षम होना चाहिए।

अतंिम, लेकिन महत्वपरू्ण बात यह ह ैकि सलुह अधिकारी को औद्योगिक अशांति से निपटने में काननूी पचड़े से बचना 

चाहिए, जैसे कि इस मामले में सलुह अधिकारी ने हड़ताल की अवैधता के मदु्दे पर चर्चा करने से बचना पसंद किया, 

जिसे सलुह अधिकारी के हस्तक्षेप के बाद भी श्रमिकों द्वारा जारी रखा गया था। सलुह अधिकारी के लिए प्राथमिकता 

खदानों में सामान्य स्थिति बहाल करना था और औद्योगिक संबंध की स्थिति स्थिर होने के बाद बाकी मदु्दों पर चर्चा 

की जा सकती थी और उन्हें उचित तरीके से निपटा जा सकता था।

इस मामला अध्ययन को कें द्र सरकार के एक वरिष्ठ सलुह अधिकारी के साथ विस्तृत बातचीत और चर्चा के बाद तैयार  

किया गया ह।ै

*****
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वर्क  फ्रॉम होम (घर से काम करना):  एक मामला अध्ययन

		  	                                                              डॉ. शशि बाला* एवं अश्वथा महले** 

प्रारंभिक हालाँकि कार्य की दनुिया में घर से काम करना एक महत्वपरू्ण विशषेता ह,ै लेकिन जरूरत पड़ने 
पर श्रम बाजार में शायद ही कभी घर से काम कराया जाता ह।ै घर से काम करने की प्रवतृि में 
अचानक वदृ्धि ने घर से काम करने वाले श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए इसके महत्व को 
समझने की आवश्यकता को जन्म दिया ह।ै। इस मामला अध्ययन  से उन नीतियों के मार्गदर्शन 
को बढ़ावा दतेे हुए घर से काम की समझ में सधुार करना ह ैजो घर से काम करने वाले परुाने और 
नए, दोनों तरह के श्रमिकों के लिए उत्कृष्ट  श्रम का मार्ग प्रशस्त करेगी।

प्रस्तावना  एवं 
पषृ्ठभमूि

•	 होमवर्क र को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता ह ैजो अपने कार्यस्थल को छोड़कर 
किसी भी परिसर से काम करना चनुता ह।ै वे नियोक्ता द्वारा निर्दिष्ट लोगों को उत्पाद बेचते हैं 
या सेवा प्रदान करते हैं, इस बात की परवाह किए बिना कि पारिश्रमिक के लिए उपयोग किए 
जाने वाले उपकरण या अन्य इनपटु कौन प्रदान करता ह।ै यह परिभाषा उन स्वतंत्र श्रमिकों पर 
लाग ूनहीं होती जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं। जो लोग आमतौर पर अपने कार्यस्थल पर काम 
करते हैं और कभी-कभी घर से भी काम करते हैं, उन्हें होमवर्क र नहीं माना जाता ह।ै मोटे तौर 
पर होमवर्क र तीन प्रकार के होते हैं:

1. 	औद्योगिक होमवर्क र - इसका तात्पर्य कारखाने के लिए कर्मचारी द्वारा सामान का उत्पादन 
करना ह,ै इसमें हस्तशिल्प जैसे कारीगर कार्य भी शामिल हैं।

2. 	टेलीवर्क  - यह कर्मचारी द्वारा दरू से काम करने के लिए सचूना और संचार प्रौद्योगिकी के 
उपयोग को संदर्भित करता ह।ै

3. 	गहृ-आधारित डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म कार्य - इसका तात्पर्य सेवा-क्षेत्र में किय जाने वाले 
कार्यों से ह।ै

घर से काम करना दनुिया भर में प्रचलित ह।ै एशिया में, होमवर्क र विभिन्न वैश्विक आपरू्ति 
श्रृंखलाओ ंजैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, हाउसवेयर में पाए जाते हैं और घरेल ूआपरू्ति श्रृंखलाओ ंमें ये 
प्रमखु हैं।

•	 होमवर्कर्स  बहुत गरीब औद्योगिक श्रमिकों से लेकर उच्च-कुशल टेलीवर्कर्स  तक विभिन्न 
लोगों का एक समहू ह,ै लेकिन सभी को घर से काम के निहितार्थों से निपटना होता ह।ै

* सीनियर फेलो, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा, उ. प्र., भारत   
* * छात्रा कक्षा -10, रेयान इटंरनेशनल स्कू ल, नौएडा, उ. प्र., भारत 
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प्रस्तावना  एवं 
पषृ्ठभमूि

नीच ेदिया गया चित्र तीन दशेों भारत, मकै्सिको और यनूाइटेड किगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और 
उत्तरी आयरलैंड में घर से काम करने वालों (गहरे नीले रंग में) और घर से बाहर काम करने वालों 
(फ़िरोजी रंग) के लिए आय का वितरण दिखाता ह।ै

भारत और मकै्सिको के होमवर्क र अक्सर औद्योगिक गहृकार्य कार्यों में लगे रहते हैं और इसलिए 
उनकी कमाई गैर-गहृ-आधारित श्रमिकों की तलुना में कम होती ह,ै लेकिन यनूाइटेड किगडम 
में, पेशवेर और प्रबंधकीय टेलीवर्क र होमवर्क र गैर-गहृ-आधारित श्रमिकों की तलुना में अधिक 
कमाते हैं।

कार्यप्रणाली घर से काम करने के दौरान होमवर्कर्स  की सरुक्षा और स्वास्थ्य पर असर डालने वाली महत्वपरू्ण 
चितंा को समझना आवश्यक ह।ै 2021-2022 के दौरान गहन भागीदारी दृष्टिकोण के माध्यम से 
एकत्र किए गए मामला अध्ययनों के माध्यम से इन मामलों पर गौर करने का प्रयास किया गया 
ह।ै यह बहुत चितंा का विषय ह ैकि नियोक्ता होमवर्कर्स  को उचित वेतन और समान व्यवहार 
प्रदान करने के लाभों की पहचान करने में असमर्थ हैं, जिससे अस्वास्थ्यकर जीवनशलैी और 
कार्य-जीवन संतलुन में असंतलुन पैदा हो रहा ह।ै

मामला 1 गीतिका (काल्पनिक नाम) अपने कार्यस्थल से बहुत दरू एक सदुरू इलाके में रहती ह।ै वह अपने 
एक दोस्त के साथ आती-जाती थी, जिसने बाद में अपने कर्मचारी कार्यकाल पर इसके गहरे 
प्रभाव के कारण नौकरी छोड़ दी। अब वह घर से बहुत उत्पादक ढंग से काम करती ह ैऔर आने-
जाने में जो समय बचता ह ैउसका उपयोग व्यायाम, काम-काज, सामाजिक मलेजोल में किया 
जाता ह ैया अतिरिक्त काम के घटंों में खर्च किया जाता ह।ै

वह प्रतिदिन अपने दोपहर के भोजन और कॉफी पर औसतन 300 रुपये खर्च करती थीं, लेकिन 
अब वह कहीं अधिक स्वास्थ्यकर भोजन तैयार करती हैं, यह लागत प्रभावी भी ह।ै उसकी जी�-
वनशलैी में सकारात्मक बदलाव आया ह ैजिसमें अब रोजाना 20-30 मिनट तक व्यायाम करना 
और स्वास्थ्यकर आहार विकल्प उपलब्ध हैं।

6 VVGNLI Case Studies Series No. 022/2023

Introduction & 
Background

Figure below shows the earnings distributions for 
homeworkers (in dark blue) and for those who work outside 
the home (in turquoise) in three countries: India, Mexico and 
the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

Homeworkers of India and Mexico are often engaged in 
industrial homeworking tasks and so their earnings are 
lower than those of non-home-based workers but in United 
Kingdom, homeworkers that are professional and managerial 
teleworkers earn more than non-home-based workers.

 

Methodology
Introduction & 
Background 

It is essential to understand this important concern impacting 
the homeworkers’ safety and health during their work 
from home. An attempt has been made to look into these 
matters through the case studies, collected through in-depth 
participatory approach during 2021-2022.  It is a matter of great 
concern that employers are unable to identify advantages in 
providing proper wage and equal treatment to homeworkers 
leading to an unhealthy lifestyle and causing an imbalance in 
work-life balance.

Case 1 Geetika (fictional name) lives in a remote area, far away 
from her workplace. She used to commute with one of her 
friends who later quit the job due to its profound impact 
on her employee tenure. Now she works very productively 
from home and the time saved on commuting is utilised in 
exercising, chores, socialising or is spent on extra work hours. 
On average, she used to spend Rs 300 on her lunch and coffee 
per day but now she prepares far more healthy food which is 
cost effective. There has been a positive change in her lifestyle 
which now includes exercising daily for 20-30 minutes and 
has healthier diet options available.
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मामला 1 उसकी स्वस्थ जीवनशलैी ने काम के प्रति उनकी उत्पादकता को बेहतर बनाने में मदद की। वह 
खदु को अधिक स्वस्थ पाती ह ैऔर संक्रमण से कम पीड़ित होती ह ैक्योंकि वह दनैिक आधार 
पर कार्यालय के माहौल में नहीं रहती ह।ै परेू दिन डेस्क में काम करने से खलेु और मकु्त वाता-
वरण में काम करने के बदलाव ने उसे काफी खशु और अधिक उत्पादक बना दिया ह।ै लचीले 
कामकाजी घटंों के कारण अब वह तब काम करती ह ैजब वह अधिक उत्पादक और प्रेरित 
महससू करती ह ै। इसके परिणामस्वरूप काम के घटें अधिक उत्पादक हो जाते हैं। जब भी उसका 
मन करता ह ैतो वह ब्रेक ले लेती ह,ै जो उसे काम के दौरान खदु को उत्पादक और कें द्रित बनाए 
रखने का एक प्रभावी तरीका लगता ह।ै उसे काम करने के लिए पर्याप्त उपकरण और सॉफ़्टवेयर 
उपलब्ध कराए गए और उसे यह भी बताया गया कि उसे उनका उपयोग कैसे करना ह।ै वह 
त्वरित बातचीत, टेक्स्ट संदशे, छवियों और फ़ाइल साझाकरण के लिए स्काइप जैसी तकनीक 
का उपयोग करती ह ैजबकि स्क्रीन कैप्चर के लिए वह स्नैगिट जैसे सॉफ़्टवेयर का उपयोग करती 
ह।ै अपने काम के घटंों पर नज़र रखने के लिए वह टाइम और टास्क सॉफ़्टवेयर का उपयोग करती 
ह ैजो उसके काम के घटंों का प्रबंधन करता ह।ै वह और उसकी टीम यह सनुिश्चित करने के लिए 
टीम मानसिकता लाग ूकरती ह ैकि वे अपने टीम-आधारित लक्ष्यों के साथ जडु़े रहें। घर से काम 
करते समय एक बार उसे हल्का फ्लू हो गया था, लेकिन उस दौरान भी वह अर्धउत्पादक थीं, 
जबकि जब एक बार उसका बेटा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया था, तो उन्होंने कोई काम नहीं 
किया था। उसने पाया कि उसके कार्य/जीवन संतलुन में बहुत सधुार हुआ ह ैजिससे उसे एक 
खशुहाल और स्वस्थ जीवन शलैी जीने में मदद मिली ह।ै

मामला 2 एक मध्यम आय ुवर्ग की महिला उर्वी (काल्पनिक नाम) कोविड-19 फैलने से पहले घरेल ू
कामगार थी। वह अपने बेटे और बेटी की स्कू ल फीस भरने के लिए 3 अलग-अलग घरों में दिन-
रात काम करती थी। कोविड-19 से पहले उसकी वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी लेकिन 
कोविड-19 फैलने के बाद यह बहुत खराब हो गई। वह अपने एवं अपने परिवार के लिए दो वक्त 
का खाना भी नहीं जटुा पाती थी। उसके शराबी पति ने कोई मदद नहीं की। उसकी बेटी को स्कू ल 
छोड़ना पड़ा क्योंकि उर्वी दो बच्चों की स्कू ल फीस नहीं भर पाई थी। यहां तक कि उसका बेटा 
भी उच्च गणुवत्ता वाले इटंरनेट कनेक्शन की कमी के कारण बेहतर पढ़ाई नहीं कर सका। उसकी 
बेटी को घर की दखेभाल करनी पड़ती थी और घर के सारे काम करने पड़ते थे, जबकि वह अपने 
परिवार के गजुारे के लिए थोड़ी सी धनराशि की व्यवस्था करने की कोशिश करती थी। उसके 
पास थोड़ी सी बचत थी जो एक महीने के अतंराल में खर्च हो गई। उसके पति को कोविड-19 
के प्रकोप की शरुुआत में शराब नहीं मिल सकी, जिसके कारण उसे घरेल ूहिसंा का शिकार होना 
पड़ा और मखु्य रूप से इसके कारण उसे कई चोटें आई।ं कोविड-19 के प्रकोप से पहले उसने 
अपने ससरु के तपेदिक के इलाज के लिए एक जमींदार से 20% ब्याज पर बड़ा ऋण लिया था।
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मामला 2 उसके ससरु, जो काफी बजुरु्ग थे, परूी तरह से ठीक नहीं हुए थे और उन्हें तपेदिक को नियत्रण में 
रखने के लिए दवाओ ंकी आवश्यकता थी। उर्वी ने अपने रिश्तेदारों और आस-पड़ोस के लोगों 
से पैसे उधार लेने की कोशिश की थी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसके ससरु का निधन हो 
गया और वह उनका उचित अतंिम संस्कार भी नहीं कर सकी। सामाजिक दबाव और बच्चों 
द्वारा भोजन के लिए लगातार परेशान किए जाने के कारण वह अवसाद में आ गई। उसका शरीर 
कमजोर हो गया और स्वच्छता एवं साफ-सफाई एक मदु्दा बन गई। अतं में जब वह अपने बच्चों 
की पीड़ा और डांट-फटकार को सहन नहीं कर सकी, उसने अपने परू्व नियोक्ताओ ंसे उसे कुछ 
पैसे उपलब्ध कराने की विनती की। उनमें से एक परिवार को उस पर दया आई और उसने अपने 
परिवार को चलाने के लिए उसे अग्रिम वेतन प्रदान किया। अब वह कर्ज चकुाने की कोशिश 
करती ह ैऔर अपने कुपोषित बच्चों को उचित भोजन और दधू उपलब्ध कराती ह।ै उसने खदु 
अपनी ताकत वापस पा ली ह ैऔर टीकाकरण के बाद उसने फिर से पैसे कमाने के लिए अलग-
अलग घरों में काम करना शरुू कर दिया ह।ै 

परिणाम यह दखेा गया ह ैकि जिन लोगों के पास पर्याप्त उपकरणों और इटंरनेट कनेक्शन का अभाव ह,ै वे 
घर से काम करने में सक्षम नहीं हैं। यनूाइटेड किगडम में गरै-घरेल ूश्रमिकों की तलुना में होमवर्कर्स  
की संख्या 13 प्रतिशत कम ह,ै ये संयकु्त राज्य अमरेिका में 22 प्रतिशत कम, दक्षिण अफ्रीका में 
25 प्रतिशत कम और अर्जेंटीना, भारत एवं मकै्सिको में लगभग 50 प्रतिशत कम हैं। घर से काम 
करने से हमें लचीले कामकाजी घटें मिलते हैं, यही वजह ह ैकि कर्मचारी घर से काम करना चनुते हैं। 
होमवर्कर्स  अपने घर से बाहर काम करने वालों की तलुना में प्रतिदिन कम घटें काम करते हैं। कुछ 
दशेों में औद्योगिक होमवर्कर्स  और गहृ-आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक 
सरुक्षा अतंराल के परिणामस्वरूप घरों के बाहर काम करने वाले श्रमिकों की तलुना में होमवर्कर्स  
के लिए सामाजिक सरुक्षा कवरेज का अतंर 40 प्रतिशत अकं तक पहुचं गया ह।ै घर से काम करने 
से कर्मचारियों की सरुक्षा और स्वास्थ्य को खतरा होता ह।ै लोग उन उपकरणों, रसायनों या उत्पादों 
को संभाल रह ेहैं जिनका आमतौर पर घर पर उपयोग नहीं किया जाता ह ैऔर इनका उपयोग बिना 
किसी सरुक्षात्मक उपकरण के किया जा रहा ह।ै  इससे उपयोगकर्ता और उसके परिवार को उच्च 
जोखिम होता ह।ै डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों को गरै-संचालित सामग्री के संपर्क  में लाया जाता ह ै
जिसमें हिसंक और अश्लील सामग्री शामिल होती ह ैजो श्रमिक की मानसिक स्थिति को प्रभावित 
करती ह।ै इसी तरह कई अन्य होमवर्कर्स , टेलीवर्कर्स  एर्गोनोमिक (श्रमदक्षता) खतरों का सामना 
करते हैं  जिससे मस्कु लोस्के लेटल विकार (वात रोग) हो सकता ह ैऔर यहां तक कि सामाजिक 
अलगाव के कारण मनोसामाजिक जोखिम भी हो सकते हैं।

घर से काम करने का अतंिम महत्वपरू्ण जोखिम यह ह ैकि निम्न और मध्यम आय वाले दशेों में 
90% कर्मचारी अनौपचारिक रूप से काम करते हैं। घर से औद्योगिक कार्य बाल श्रम के उपयोग 
से सबंंधित ह ैजिसमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे भी शामिल हैं। घरेल ूश्रमिक सबसे अधिक 
प्रभावित हुए।



9

वर्क  फ्रॉम होम (घर से काम करना):  एक मामला अध्ययन

सारांश एवं 
मलू्यांकन

होमवर्कर्स  और अन्य वेतनभोगी श्रमिकों के साथ व्यवहार में समानता होनी चाहिए जो घर से 
काम को एक सभ्य काम में बदलने में मदद करेगी। प्रभावी स्वतंत्रता और सामहूिक सौदबेाजी 
का अधिकार सनुिश्चित करना सभी होमवर्कर्स  के लिए बहुत महत्वपरू्ण होगा। औद्योगिक और 
डिजिटल-प्लेटफ़ॉर्म होमवर्कर्स  के बीच मौजदू अनौपचारिकता से निपटने की ज़रूरत ह।ै घर से 
औद्योगिक कार्य और घरेल ूकार्य गरीबी से घिरे हुए हैं जिसके लिए गहन नीतिगत कार्रवाइयों 
की आवश्यकता ह।ै हमारे दशे में घरेल ू श्रमिकों की कोई पहचान नहीं ह,ै इसलिए नीतियों 
में कामगारों की दृश्यता बढ़नी चाहिए, उन्हें काननूी सरुक्षा प्रदान की जानी चाहिए, उनके 
अनपुालन में सधुार किया जाना चाहिए और घरेल ूश्रमिकों को उनके काननूी अधिकारों के बारे 
में जागरूक किया जाना चाहिए। सभी श्रमिकों को लिखित अनबंुध प्रदान किया जाना चाहिए 
और इसे समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए और कार्य स्थितियों की निगरानी के 
लिए कार्य से उत्पन्न डेटा का उपयोग किया जाना चाहिए। श्रमिकों की उजरती दर (पीस रेट) को 
उचित रूप से तय किया जाना चाहिए। उचित उजरती दरों से काम के समय पर सीमा लगाने में 
मदद मिलेगी और घर से काम में बाल श्रमिकों को शामिल करने में कमी आएगी। सरकार और 
सामाजिक भागीदार अपने कार्यस्थलों की सरुक्षा और स्वास्थ्य में सधुार के लिए व्यावहारिक 
उपायों को लाग ूकरने के लिए होमवर्कर्स  के साथ काम कर रह ेहैं। सरकार को मनोसामाजिक 
प्रभावों और सामाजिक अलगाव से निपटने के लिए समाधान तैयार करना चाहिए। काम करने 
का समय सीमित होना चाहिए जिससे यह सनुिश्चित होगा कि काम और निजी जीवन के बीच की 
सीमाओ ंका सम्मान किया जाए। सभी होमवर्कर्स  को सामाजिक सरुक्षा कवरेज से लाभान्वित 
किया जाना चाहिए और उन्हें अपनी कार्य उत्पादकता, रोजगार के अवसरों और आय-अर्जन 
क्षमता को बढ़ाने के बारे में प्रशिक्षण तक पहुचं प्राप्त होनी चाहिए। अतं में, गणुवत्तापरू्ण बाल 
दखेभाल का प्रावधान होना चाहिए जो सभी होमवर्कर्स  को काम-परिवार के बीच संतलुन बनाए 
रखने में सहायता प्रदान करेगा।

निष्कर्ष काननू के सार्थक कार्यान्वयन के लिए, कुछ प्रमखु सरोकार निम्न प्रकार हैं:
1. 	 होमवर्कर्स  और वेतनभोगी श्रमिकों के बीच व्यवहार में समानता।
2. 	 होमवर्कर्स  को अपनी इच्छानसुार किसी भी संगठन को स्थापित करने या  उसमें शामिल होने 

का अधिकार।
3. 	 उन्हें भदेभाव से बचाया जाना चाहिए और सरुक्षित एवं स्वस्थ कार्य वातावरण प्रदान किया 

जाना चाहिए।
4. 	 उन्हें उचित वेतन मिलना चाहिए।
5. 	 उन्हें सामाजिक सरुक्षा और प्रशिक्षण तक पहुचं मिलनी चाहिए।
6. 	 घर से काम में बाल श्रम शामिल नहीं होना चाहिए।
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निष्कर्ष 7. 	 औद्योगिक होमवर्कर्स  को घर से काम करने के लिए रसायन और उपकरण सौंपने से पहले 
उचित प्रशिक्षण और सरुक्षा उपकरण प्रदान किए जाने चाहिए।   

8. 	 औद्योगिक कार्यों में काम के घटें सीमित होने चाहिए, उचित वेतन होना चाहिए और इसमें 
बाल श्रम को शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

9. 	 होमवर्कर्स  के लिए वेतन दडं समाप्त किया जाना चाहिए।
10. श्रमिकों को अपने कामकाजी जीवन और पारिवारिक संतलुन बनाए रखने के  लिए पर्याप्त 

समय मिलना चाहिए और उन्हें अलग-थलग नहीं छोड़ा जाना चाहिए।
11.	होमवर्कर्स  को अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक होना चाहिए।
12.	इसके अतंर्गत आने वाले सभी लोगों को सामाजिक सरुक्षा कवरेज सनुिश्चित की जानी 

चाहिए।
13.	कार्यस्थल सरुक्षित एवं स्वस्थ्य होना चाहिए।
14.	यह सनुिश्चित किया जाना चाहिए कि गणुवत्तापरू्ण बाल दखेभाल प्रदान की
      जा रही ह।ै
15.	नियमित कार्यालय समय से परे प्रदान किए गए किसी भी कार्य को आधिकारिक तौर पर 

दर्ज किया जाना चाहिए और पर्याप्त पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए और अगले दिन नियमित 
कार्य समय (या तो घर से काम करते समय या कार्यालय डेस्क से जिसे कर्मचारी घर ले जाते 
हैं) की क्षतिपरू्ति  की जानी चाहिए।

भविष्य के लिए 
सिफ़ारिशें

•	 अन्य वेतनभोगियों और होमवर्कर्स  के व्यवहार में समानता प्रदान करने के लिए लिग-
उत्तरदायी काननूी और नीतिगत ढांच ेका विकास और कार्यान्वयन होना चाहिए।

•	 अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में शामिल लोगों के लिए औपचारिक रोजगार की सवुिधा प्रदान 
की जानी चाहिए।

•	 प्रत्येक होमवर्क र को सहयोग और सामहूिक सौदबेाजी की स्वतंत्रता सनुिश्चित की जानी 
चाहिए।

•	 श्रमिक रजिस्ट्रियों में सधुार होना चाहिए।
•	 श्रमिकों के अधिकारों और उनकी जिम्मेदारियों के बारे में उनके बीच जागरूकता फैलाने के 

लिए अभियान शरुू किया जाना चाहिए।
•	 होमवर्कर्स  को उनकी संविदात्मक स्थिति के बारे में उनकी समझ में आने वाली भाषा में 

लिखित दस्तावेज उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
•	 सभी को उचित वेतन दिया जाना चाहिए और काम के घटंों की सीमा तय की जानी चाहिए।
•	 होमवर्कर्स  और नियोक्ता के परिसर में कार्यरत समान श्रमिकों के बीच समान व्यवहार सनुिश्चित 

किया जाना चाहिए।
•	 श्रमिकों की उजरती दर (पीस रेट) को उचित रूप से तय किया जाना चाहिए।
•	 श्रमिकों को उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और उनकी सरुक्षा सनुिश्चित करने के लिए 

उन्हें सरुक्षा उपकरण दिए जाने चाहिए।
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वर्क  फ्रॉम होम (घर से काम करना):  एक मामला अध्ययन

भविष्य के लिए 
सिफ़ारिशें

•	 संगठनों को व्यावहारिक और कार्यान्वयन में आसान उपाय विकसित करने चाहिए ताकि 
मनोवैज्ञानिक जोखिमों सहित उनके काम के माहौल में श्रमिकों की सरुक्षा और उनके स्वास्थ्य 
में सधुार हो सके। 

•	 बाल श्रम को ख़त्म किया जाना चाहिए।
•	 होमवर्कर्स  को दिए गए कार्य को परूा करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए और 

उजरती दर (पीस रेट) आय को पर्याप्त रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए ताकि उन्हें सहायता 
के लिए अपने बच्चों की ओर रुख करने की आवश्यकता न हो। 

•	 बच्चों को स्कू ल भजेने के लिए गरीब परिवारों को प्रोत्साहन के रूप में नकद या अन्य वस्तु 
हस्तांतरण प्रदान किया जाना चाहिए।

•	 बच्चों से काम लेने वालों पर जरु्माना लगाया जाना चाहिए।
•	 श्रमिकों के बीच अनपुालन में सधुार के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी की क्षमता का उपयोग 

किया जाना चाहिए। 
•	 इसके अतंर्गत आने वाले सभी लोगों के लिए सामाजिक सरुक्षा कवरेज सनुिश्चित की जानी 

चाहिए।
•	 यह सनुिश्चित किया जाना चाहिए कि गणुवत्तापरू्ण बाल दखेभाल प्रदान की जाए।
•	 होमवर्कर्स  को प्रशिक्षण और कैरियर विकास प्रशिक्षण तक पहुचं होनी चाहिए।
•	 होमवर्कर्स  द्वारा गैर-औपचारिक और अनौपचारिक माध्यमों से अर्जित कौशल की मान्यता 

और प्रमाणीकरण होना चाहिए।
•	 आरडब्ल्यूए को अपनी सोसायटी में काम करने वाले घरेल ूश्रमिकों का पंजीकरण करना 

चाहिए।
•	 आरडब्ल्यूए को नियोक्ताओ ंके साथ-साथ घरेल ूश्रमिकों को भी अच्छी कामकाजी स्थिति 

और कार्य प्रतिबद्धताओ ंके प्रावधान के बारे में जागरूक करना चाहिए।
•	 घरेल ूश्रमिकों को सामाजिक सरुक्षा कवरेज के तहत कवर किया जाना चाहिए।
•	 नियोक्ताओ ंको घरेल ूश्रमिकों को भारत सरकार के ई-श्रम पोर्टल के तहत खदु को पंजीकृत 

करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

समापन 
टिप्पणी

अगर कोविड-19 महामारी के दौरान उन्हें काम करने के लिए उचित प्रशिक्षण और उपकरण दिए 
गए होते तो दनुिया घर से काम करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार होती।

सदंर्भ: 
ILO (2020) An employers’ guide on working from home in response to the outbreak of    
COVID-19 

ILO (2021) Working from home from invisibility to decent work 

VVGNLI, NOIDA Training Programmes 2021-22
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वीवीजीएनएलआई मामला अध्ययन शृंखला 021-025/2023  

कोविड-19 महामारी के दौरान बंधुआ मजदूरी की रोकथाम और
उन्मूलन की दिशा में सरकारी और गैर-सरकारी कार्यकर्ताओ ंकी भूमिका:

पहल, हस्तक्षेप और सर्वोत्तम प्रथाओ ंको समझना
      						      डॉ. हलेन आर. सेकर*  

मानव श्रम की बनुियादी गरिमा से वंचित और बनुियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन, सदियों परुानी बंधआु मजदरूी 

प्रथा का कायम रहना भारतीय संविधान की समतावादी सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था की कल्पना के बिल्कु ल असंगत 

ह।ै अपने नियोक्ता से अग्रिम भगुतान प्राप्त करने या जरूरत के समय ऋण प्राप्त करने के लिए घर का परुुष मखुिया न 

केवल अपना बल्कि परिवार के सदस्यों का श्रम गिरवी रखता ह।ै बंधआु मजदरूी प्रणाली की मखु्य विशषेता यह ह ै

कि ऋणी ऋण के लिए किसी व्यक्ति या उसके परिवार के सदस्यों को गिरवी रखता ह ैऔर ऋण चकुाने पर ही उन्हें 

बंधन से मकु्त करता ह।ै इस जटिल प्रणाली में ठेकेदार/उप-ठेकेदार ऋणग्रस्त श्रमिकों से अपनी कटौती लेते हैं, जिनमें 

से कुछ बिना कोई पर्याप्त आय प्राप्त किए वर्षों तक काम करते हैं। न केवल वयस्कों बल्कि उनके बच्चों, लड़के और 

लड़कियों दोनों का शोषण किया जाता ह ैऔर उन्हें कृषि, मछली पकड़ने या घरेल ूकाम करने के लिए मजबरू किया 

जाता ह,ै और ये हिसंा एवं दरु्व्यवहार का शिकार होते हैं। बंधआु मजदरूी अक्सर गरीब, मलू निवासियों, हाशिए पर रहने 

वाले, सामाजिक रूप से बहिष्कृ त और भदेभाव वाले लोगों के बीच अधिक पाई जाती ह।ै वे ज्यादातर बाढ़-संभावित, 

सखूा- संभावित क्षेत्रों में पिछड़े क्षेत्रों में रहते हैं और उनकी बस्तियाँ गाँवों के बाहर होती हैं जहाँ कचरा फें का जाता ह।ै 

बनुियादी अधिकारों और संसाधनों से वंचित इन लोगों के पास अपनी आजीविका कमाने के लिए न तो साक्षरता ह ै

और न ही रोजगारपरक कौशल। कोलिन्स इगं्लिश डिक्शनरी के अनसुार, बंधआु मजदरूी एक ऐसी प्रणाली ह ैजिसमें 

एक व्यक्ति कर्ज चकुाने के लिए श्रम प्रदान करता ह।ै गैर-सरकारी कार्यकर्ताओ ंमें ऐसे संगठन और व्यक्ति शामिल हैं 

जो सरकार से संबद्ध नहीं हैं, सरकार द्वारा निर्देशित या उसके माध्यम से वित्त पोषित नहीं हैं। 

* भतूपरू्व सीनियर फैलो, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान 

Role of State and Non-State Actors towards Prevention 
and Abolition of Bonded Labour during the COVID 19 
Pandemic: Understanding Initiatives, Interventions and  

Best Practices
Dr. Helen R. Sekar*

Bereft of the basic dignity of human labour and breach of the basic human 
rights the persistence of the age-old bonded labour system is totally 
incompatible with the Indian Constitution’s envisioning of an egalitarian 
socio-economic order. To receive an advance payment from his employer 
or credit in times of need the male head of the household pledges not only 
his own labour but that of family members. The main feature of bonded 
labour system is that the debtor mortgages his person and/or members of 
his family for a loan and is released from bondage only on the repayment 
of the debt. In this complex system the contractors /sub-contractors take 
their cut from indebted workers, some of whom work for years without 
ever receiving any substantial income. Not only the adults but their children 
both the boys and girls are exploited and are forced to work in agriculture, 
fishing or as Domestics exposed to violence and abuse. Bonded labour is 
often found more among the impoverished, indigenous, marginalized, 
socially excluded and discriminated. They mostly live in backward regions 
in the flood-prone, drought-prone areas and in their habitations are outside 
of the villages where the garbage is dumped. Denied and deprived of the 
basic rights and resources respectively, they neither have literacy nor 
employable skills to earn their livelihood. According to the Collins English 
Dictionary, Bonded Labour is a system in which a person provides labour in 
order to pay off debts. Non-state actors include organizations and individuals 
that are not affiliated with, directed by, or funded through the government.

 

Historically the indigenous people were made to construct and maintain 
infrastructure in colonial territories in different parts of the world.

* Former Senior Fellow, V.V. Giri National Labour Institute, Noida
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ऐतिहासिक रूप से मलू निवासियों को दनुिया के विभिन्न हिस्सों में औपनिवेशिक क्षेत्रों में बनुियादी ढांच ेका निर्माण 

और रखरखाव करने के लिए नियकु्त किया गया था।
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कोविड-19 महामारी के दौरान बंधुआ मजदूरी की रोकथाम और उन्मूलन की दिशा में सरकारी और गैर-सरकारी कार्यकर्ताओ ंकी भूमिका:

आधनुिक दिनों में मलू निवासियों, आदिवासियों, अतंर्निहित सामाजिक-आर्थिक शोषणकारी जाति पदानकु्रमित सरंचना 
के निचले पायदान पर रख ेगए लोगों, अल्पसंख्यकों और अनियमित स्थिति वाले प्रवासी श्रमिकों को निर्माण, ईटं भट्टों, 
पत्थर खदानों, कृषि और बागवानी, वानिकी, चावल मिलों, लकड़ी कटाई (लॉगिगं), खनन, वस्त्र और कपड़ा, सफाई, 
खाद्य प्रससं्करण और पैकेजिगं उद्योग, घरेल ूसेवा और अन्य दखेभाल कार्य, कारखाने का काम, रेस्तरां और खानपान, 
परिवहन आदि में काम करने के लिए मजबरू किया जाता ह।ै छिपे हुए और श्रम निरीक्षण से दरू, उन तक पहुचंना मशु्किल 
ह ैक्योंकि उनमें से अधिकांश अलग-थलग, दरू-दरू बिखरे हुए कार्यस्थलों और निजी घरों में कार्यरत होते हैं।

Role of State and Non-State Actors towards Prevention and Abolition of Bonded Labour during the COVID  13

 

In modern days the indigenous, tribals, those who are placed in the lower 
rungs of inbuilt socio-economic exploitative caste hierarchical structure, 
minorities and migrant workers with irregular status are forced to work 
in construction, brick kilns, stone quarries, agriculture and horticulture, 
forestry, rice mills, logging, mining, garments and textiles, cleaning, food 
processing and packaging industry, domestic service and other care work, 
factory work, restaurants and catering, transportation, etc. Hidden and 
away from labour inspection, they are difficult to reach as most of them are 
in isolated, remotely scattered work places and in private homes. 

 

Communities that face multiple disadvantages in life are also in great economic 
distress that exacerbates their pitiable situation. Being landless and not having 
any material or financial resources the poor take loan for food intake in time 
of starvation, for medical treatment of ailing family members in times of acute 
health crisis, to incur expenditure towards social ceremonies, and other such 
inevitable essential which push them into debt-trap and bondage. Without 
having land or any other assets to mortgage, they mortgage their services to the 
money-lender who force the debtors to work to repay debts they owe. They are 
not able to foresee the consequences of mortgaging themselves due to ignorance 
and illiteracy. The money-lenders and his men use various forms of ploys to trap 
and force them to work for long hours.  The bonded labour does not have any 
idea with regard to the principal amount, rate of interest, period of repayment, 
repaid amount through their labour, and the outstanding. The value of their 
work is invariably greater than the original sum of money borrowed. They are 
not allowed to work for anyone else. Bonded labour is an outcome such strategic 
and systematic exploitation of the marginalized and vulnerable sections of the 
society by those who are rich, resourceful and influential.
The bonded labour and their families face multiple vulnerabilities at the 
workplaces. The bonded labour are forced to work for long hours exposed to the 
vagaries of weather and are physically, verbal and sexual abuse which has a very 
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जिन समदुायों को जीवन में कई प्रकार के नकुसान का सामना करना पड़ता ह,ै उन्हें बड़े आर्थिक संकट का भी सामना 
करना पड़ता ह ैजो उनकी दयनीय स्थिति को और बढ़ा दतेा ह।ै भमूिहीन होने और उनके पास कोई भौतिक या वित्तीय 
संसाधन न होने के कारण गरीब लोग भखुमरी के समय भोजन के लिए, गंभीर स्वास्थ्य संकट के समय में परिवार के 
बीमार सदस्यों के चिकित्सा उपचार के लिए, सामाजिक समारोहों पर खर्च करने के लिए और अन्य ऐसे अपरिहार्य 
आवश्यक कार्यों के लिए ऋण लेते हैं जो उन्हें कर्ज के जाल और बंधन में धकेल दतेा ह।ै गिरवी रखने के लिए जमीन 
या कोई अन्य संपत्ति न होने पर वे अपनी सेवाओ ंको साहूकार के पास गिरवी रख दतेे हैं जो दनेदारों को उनके द्वारा 
दिए गए ऋण को चकुाने के लिए काम करने के लिए मजबरू करते हैं। वे अज्ञानता और अशिक्षा के कारण स्वय को 
गिरवी रखने के परिणामों का अनमुान नहीं लगा पाते हैं। साहूकार और उसके आदमी उन्हें फंसाने और लंबे समय तक 
काम करने के लिए मजबरू करने के लिए विभिन्न प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं। बंधआु मजदरूों को मलू राशि, ब्याज 
दर, वापसी की अवधि, उनके श्रम के माध्यम से चकुाई गई राशि और बकाया के संबंध में कोई जानकारी नहीं होती 
ह।ै उनके काम का मलू्य उधार ली गई मलू राशि से हमशेा अधिक होता ह।ै उन्हें किसी और के लिए काम करने की 
इजाजत नहीं होती ह।ै बंधआु मजदरूी अमीर, साधन संपन्न और प्रभावशाली लोगों द्वारा समाज के हाशिए पर और 
कमजोर वर्गों के रणनीतिक और व्यवस्थित शोषण का परिणाम ह।ै

बंधआु मजदरूों और उनके परिवारों को कार्यस्थलों पर कई भदे्यताओ ंका सामना करना पड़ता ह।ै बंधआु मजदरूों को 

मौसम की मार झलेते हुए लंबे समय तक काम करने के लिए मजबरू किया जाता ह ैऔर उनका शारीरिक, मौखिक 

और यौन शोषण किया जाता ह ैजिसका उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता ह।ै 
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उन्हें जीवित रहने के लिए भोजन या गैर-खाद्य पदार्थ मशु्किल से उपलब्ध कराए जाते हैं। कार्यस्थल अधिकतर अलग-

थलग दरूदराज के इलाकों में होते हैं जो जनता की नजरों से छिपे हुए होते हैं और उन तक पहुचंना मशु्किल होता ह।ै 

शोषणकारी सामाजिक-आर्थिक जाति-आधारित पदानकु्रमित संरचना में उलझी बंधआु मजदरूी प्रणाली ने कृषि से 

लेकर विनिर्माण की आपरू्ति श्रृंखलाओ ंऔर सेवा क्षेत्र तक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में अपना भयावह जाल फैला 

लिया ह।ै कृषि, बागवानी, चाय बागान, वानिकी, लकड़ी कटाई, मछली-प्रसंस्करण, खाद्य-प्रसंस्करण, चावल मिलों, 

बीड़ी-निर्माण, ईटं भट्टों, पत्थर खदानों, निर्माण, खानों, कालीन-बनुाई, बिजली करघ ेऔर सतूी हथकरघा, परिधान 

और वस्त्र, माचिस और आतिशबाजी, चमड़े के कारख़ाने, और अन्य में ऋणग्रस्त श्रमिकों की व्यापकता की घटनाए ं

पाई जा सकती हैं। 

कोविड-19 महामारी और बंधुआ मजदूरी

गरीब मलूनिवासी और हाशिए पर रहने वाले जनसंख्या समहूों को जीवन में कई नकुसानों का सामना करना पड़ता ह ै

जो सामाजिक बहिष्कार और भदेभाव को बढ़ा सकते हैं। गरीबी से त्रस्त परिवार विभिन्न असंगठित, अनियमित और 

अनौपचारिक क्षेत्रों में श्रम शोषण के भदे्य हो जाते हैं। सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित वर्गों पर कोविड-19 महामारी 

आपदा का असंगत प्रभाव पड़ा ह।ै कोविड-19 महामारी संकट के नकारात्मक प्रभावों के परिणामस्वरूप गरीबों का 

बंधआु मज़दरूी में प्रवेश हुआ। कोविड-19 लॉकडाउन के कारण अपनी कमाई और आजीविका खोने के बाद गरीबों 

के पास अपने और अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए मशु्किल से ही कोई साधन बचा ह।ै खदु को जीवित रखने के 

लिए किसी आय के बिना उन्हें अनिश्चितताओ ंका सामना करना पड़ता ह।ै ऐसे आर्थिक संकट में लोग पैसे उधार लेते 

हैं और कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। नियोक्ता गरीबों की ऐसी भदे्यता का उपयोग करते हैं और अग्रिम भगुतान करने के 

लिए स्वतंत्र श्रम ठेकेदारों की व्यवस्था करते हैं क्योंकि उन्हें नकद आय की आवश्यकता होती ह ैऔर श्रमिक बंधआु हो 

जाते हैं। गंभीर स्वास्थ्य संकट की स्थिति में उन्हें अपना कर्ज चकुाना मशु्किल लगता ह ैऔर अपनी बनुियादी जरूरतों 

को परूा करने के लिए वे दोबारा उधार लेते हैं। इसके परिणामस्वरूप वे ऋण बंधन के दषु्चक्र में फंस जाते हैं। कार्यस्थल 

बंद होने का अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों पर तत्काल और गंभीर प्रभाव पड़ा। कोविड-19 महामारी के प्रभाव का 

सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित वर्गों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा ह,ै जो पहले से ही गंभीर चिकित्सा समस्याओ ंसे ग्रस्त 

हैं। दसूरी लहर ने उनकी पहले से मौजदू समस्याओ ंको और बढ़ा दिया ह।ै सामाजिक-आर्थिक सरुक्षा और संरक्षण के 

अभाव में वे श्रम शोषण के लिए मानव तस्करी के लिए अधिक भदे्य हो जाते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय और राष्ट्रीय विधान

ऐसे कई व्यापक रूप से अनमुोदित अतंर्राष्ट्रीय अभिसमय हैं जिन्होंने बंधआु मजदरूी, जबरन मजदरूी और दास श्रम 

के सबसे खराब और सबसे बरेु रूपों के खिलाफ वैश्विक सहमति स्थापित की ह,ै और ये राष्ट्रीय काननूों में भी निहित 

हैं।  07 सितंबर 1956 को अपनायी गयी और 30 अप्रैल 1957 को लाग ूहुई यह संधि अनचु छ्ेद 13 के अनसुार ऋण 

बंधन, दास प्रथा, दास विवाह और बाल दासता पर प्रतिबंध लगाने के लिए कार्य करके 1926 अभिसमय की परूक 
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ह।ै भारत ने आईएलओ अभिसमयों, जबरन या अनिवार्य श्रम से संबंधित आईएलओ अभिसमय नंबर 29 (1930) 

और जबरन श्रम उन्मूलन से संबंधित अभिसमय नंबर 105 (1957) दोनों की पषु्टि की ह।ै बंधआु मजदरूी की प्रथा इन 

अतंर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अभिसमयों का उल्लंघन करती ह।ै
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InItIatIVE anD IntERVEntIon of StatE aCtoR: thE natIonal 
hUMan RIghtS CoMMISSIon IntERVEntIonS on BonDED 
laBoUR DURIng CoVID 19 PanDEMIC

Under the writ petition Public Union for Civil Liberties vs. State Of Tamil Nadu 
And Others on 15 October, 2012, the National Human Rights Commission 
(NHRC) has been entrusted with the responsibility of monitoring and over-seeing 
the implementation of its directions as well as provisions of the BLS(A) Act in all 
the States and Union Territories vide this Courts order dated 11.05.1997. NHRC 
has set up a cell to ensure expeditious action by the public authorities towards 
elimination of bonded labour in 2011. Since then the NHRC has constituted a Core 
Group on Bonded Labour and has been organizing a National Level Seminars, 
webinars and workshops on  bonded labour system especially in bonded labour 
prone States and also hold meetings with the State/UT Government and also 
recommends the State Governments to constitute a State Level Monitoring and 
Coordination Committee.

    

Under the directions of the Hon’ble Supreme Court, the National Human Rights 
Commission (NHRC) has sent an Advisory to all States and Union Territories to 
identify, release and rehabilitate bonded labourers during Covid-19 pandemic. 
Keeping in view of the challenges posed by the second wave, in December 
2020, the NHRC issued a ‘Comprehensive Guidelines covering the aspects of 
Identification, Rescue, Release and Rehabilitation of Bonded Labourers during 
COVID-19 Situation’. The objective is also to ensure that prompt actions are taken 
by the government authorities to protect the vulnerable from being exploited. 
Specific recommendations were given to the Central and State Governments.

With regard to ‘prevention’ it was required that the Panchayats be asked to 
maintain a record of information about persons living in the village and those 
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 सरकारी कार्यकर्ताओ ंकी पहल और हस्तक्षेप: कोविड-19 महामारी के दौरान बंधुआ मजदूरी 
पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का हस्तक्षेप
15 अक्टूबर 2012 की रिट याचिका पब्लिक यनूियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य के 

तहत जारी निर्देशों, और इस न्यायालय के दिनांक 11.05.1997 के आदशे से सभी राज्यों और कें द्र शासित प्रदशेों में 

बीएलएस (ए) अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन की निगरानी और पर्यवेक्षण करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय मान-

वाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को सौंपी गई ह।ै  एनएचआरसी ने 2011 में बंधआु मजदरूी के उन्मूलन की दिशा 

में लोक प्राधिकारियों द्वारा शीघ्र कार्रवाई सनुिश्चित करने के लिए एक प्रकोष्ठ  की स्थापना की ह।ै तब से एनएचआरसी 

ने बंधआु मजदरूी पर एक कोर ग्रुप का गठन किया ह,ै यह विशषे रूप से बंधआु मजदरूी वाले राज्यों में बंधआु मजदरूी 

प्रणाली पर राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार, वेबिनार और कार्यशालाओ ंका आयोजन कर रहा ह,ै राज्यों/कें द्रशासित प्रदशेों 

की सरकारों के साथ बैठकें  भी करता ह ैऔर राज्य सरकारों को राज्य स्तरीय निगरानी एवं समन्वय समिति गठित करने 

की सिफारिश भी करता ह।ै 

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने सभी राज्यों और 

कें द्र शासित प्रदशेों को कोविड-19 महामारी के दौरान बंधआु मजदरूों की पहचान, रिहाई और पनुर्वास के लिए एक 

एडवाइजरी भजेी ह।ै दसूरी लहर से उत्पन्न चनुौतियों को ध्यान में रखते हुए एनएचआरसी ने दिसंबर 2020 में ‘कोविड-

19 स्थिति के दौरान बंधआु मजदरूों की पहचान, बचाव, रिहाई और पनुर्वास के पहलओु ंको कवर करने वाले व्यापक 

दिशानिर्देश’ जारी किए। इसका उद्देश्य यह भी सनुिश्चित करना ह ै कि कमजोर लोगों को शोषण से बचाने के लिए 

सरकारी अधिकारियों द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाए। कें द्र और राज्य सरकारों को विशषे निर्देश दिए गए।

कोविड-19 महामारी के दौरान बंधुआ मजदूरी की रोकथाम और उन्मूलन की दिशा में सरकारी और गैर-सरकारी कार्यकर्ताओ ंकी भूमिका:
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‘रोकथाम’ के संबंध में यह आवश्यक था कि पंचायतें गांव में रहने वाले व्यक्तियों और काम के लिए कस्बों/शहरों में 

स्थानांतरित होने वाले लोगों और मजदरूों, बिचौलियों, कार्यस्थल के स्थान और मजदरूों की आवाजाही के बारे में 

जानकारी का रिकॉर्ड एक रजिस्टर में दर्ज करें।  

एडवाइजरी जिला प्रशासन को ऐसी किसी भी स्थिति की निगरानी करने के लिए जिले में रेलवे अधिकारियों के साथ 

समन्वय करने का आदशे दतेी ह,ै जहां मजदरूों की तस्करी पर संदहे करने के पर्याप्त कारण हैं। इसके अलावा, यदि 

इसमें बच्चे शामिल हैं तो जिला प्रशासन को तरंुत जांच करने की आवश्यकता ह।ै इसके अतिरिक्त, जिला प्रशासन 

को बस स्टेशनों, बस स्टॉप, अतंर-जिला/अतंर-राज्य चके पोस्ट आदि, जहां बंधआु मजदरूी के  संभावित तत्व हों, में 

किसी भी संदिग्ध गतिविधि/लोगों की आवाजाही पर नजर रखने और हस्तक्षेप करने के लिए संबंधित अधिकारियों को 

संवेदनशील बनाने और निर्देशित करने की ज़िम्मेदारी दी गई ह।ै  
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migrated to towns/cities for work and the details of the labourers, middlemen,  
location  of the workplace and  track the movement of labourers to be maintained 
in a Register.  

The Advisory mandates the District Administration to coordinate with the 
Railway Authorities in the District to monitor any such conditions where there 
is enough reason to suspect the trafficking of labourers. Further, it requires the 
District Administration to immediately investigate, if it involves children. Besides, 
the District Administration is mandated to sensitize and direct the relevant 
authorities to monitor and interfere any suspicious activity/ movement of people 
in bus stations, bus stops, inter-district/ inter-state check posts etc. where there is 
a possible element of bonded labour.

 

In order to provide free ration and health-care to the vulnerable and daily 
wagers who lost jobs due to Covid -19, the State Government is required 
to consider creating dedicated funds.  With the objective of prevention of 
trafficking for bonded labour, the NHRC required that the State should 
direct the District Administrations to identify households in extreme 
vulnerable conditions and provide essential social security cover. Further, 
the District Administration has been suggested to consider coordinating 
with the local NGOs working on labour issues to provide information on 
illegal migration. In order to prevaricate mass movement of vulnerable 
people to urban areas in search for employment and to prevent all forms 
of bondage in the destination, the Labour Departments of the State 
Governments are mandated to spread awareness on the provisions of 
MGNREGA in the villages to enable people to stay and work in their own 
villages.
With regard to ‘Identification’ the Panchayat are mandated to take immediate 
steps to monitor and inform the District Magistrate if they have identified or 
receive any complaints from family members on child/ bonded labour conditions 
in the workplace of the labourer.

The District Magistrate has been mandated to constitute/ activate the Vigilance 
Committee as per the Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976 (BLSA Act). The 

कोविड-19 के कारण नौकरी खोने वाले कमजोर और दिहाड़ी मजदरूों को मफु्त राशन और स्वास्थ्य दखेभाल प्रदान 

करने के लिए राज्य सरकारों को समर्पित निधि बनाने पर विचार करना आवश्यक ह।ै बंधआु मजदरूी के लिए तस्करी 

की रोकथाम के उद्देश्य स ेएनएचआरसी के लिए यह आवश्यक था कि वह राज्यों को जिला प्रशासन को अत्यधिक 

कमजोर परिस्थितियों वाले परिवारों की पहचान करने और आवश्यक सामाजिक सरुक्षा कवर प्रदान करने का निर्देश द।े 

इसके अलावा, जिला प्रशासन को अवैध प्रवासन के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए श्रमिक मदु्दों पर काम करने 

वाले स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के साथ समन्वय करने पर विचार करने का सझुाव दिया गया ह।ै रोजगार की तलाश 

में शहरी क्षेत्रों में कमजोर लोगों की बड़े पैमाने पर आवाजाही को रोकने और गंतव्य स्थानों में सभी प्रकार के बंधनों को 

रोकने के लिए राज्य सरकारों के श्रम विभागों को लोगों को अपने ही गाँव में रहने और काम करने के लिए सक्षम बनाने 

के लिए गांवों में मनरेगा के प्रावधानों पर जागरूकता फैलाने के लिए निर्देशित किया गया ह।ै 

‘पहचान’ के संबंध में पंचायत को निगरानी के लिए तत्काल कदम उठाने और जिला मजिस्ट्रेट को सचूित करने के लिए 

आदशे दिया गया ह ैयदि उन्होंने बंधआु मजदरू की पहचान की ह ैअथवा श्रमिक के कार्यस्थल में बाल/बंधआु मजदरूी 

की स्थिति पर उसके परिवार के सदस्यों से कोई शिकायत प्राप्त की ह।ै
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जिला मजिस्ट्रेट को बंधआु मजदरूी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 (बीएलएसए अधिनियम) के अनसुार 

सतर्क ता समिति को गठित/सक्रिय करने का आदशे दिया गया ह।ै सतर्क ता समिति को अपने अधिदशे के अनसुार 

किसी भी अपराध का सर्वेक्षण करना चाहिए, जिसका संज्ञान (बीएलएसए अधिनियम) के तहत लिया जाना चाहिए। 

इसके अलावा, जिला मजिस्ट्रेट को उद्योगों/ईटं भट्टों/अन्य कार्यस्थलों का निरीक्षण करने के लिए संबंधित विभाग के 

अधिकारियों के साथ टीमों का गठन करने का आदशे दिया गया ह।ै इस टीम को यह पहचानने के लिए महीने में कम 

से कम दो बार निरीक्षण करना होगा कि क्या मजदरू बंधआु मजदरूी की स्थिति में काम कर रह ेहैं।

Role of State and Non-State Actors towards Prevention and Abolition of Bonded Labour during the COVID  17

Vigilance Committee as per its mandate should conduct survey of any offence of 
which cognizance ought to be taken under the (BLSA Act.  Further, the District 
Magistrate has been mandated to constitute teams with relevant Department 
officials to inspect Industries/ Brick Kilns/ other workplaces. This team has to 
carry out inspections at least twice a month for identifying whether labourers are 
working under bonded labour conditions. 

District Magistrates/Sub-Divisional Magistrates have been mandated to 
investigate within 24 hours upon receiving a complaint of bonded labour system 
and if a case of bonded labour is found during investigation, the procedures for 
rescue during Covid -19 issued by NHRC or the Standard Operating Procedures 
of the Centre/ State should be initiated immediately. During the process of 
rescue, the rescue team should ensure that the face masks and sanitizers arc 
provided to the labourers and physical distance is adequately maintained among 
the labourers. Upon rescue, the DM or SDM is required to ensure and arrange for 
basic health screening and Covid tests of rescued bonded labourers to avoid the 
spread of virus. Further , they are required to be provided with basic awareness 
on health and hygienic during Covid- 19 like the practice of physical distancing, 
respiratory hygiene, cough etiquette, hand hygiene etc. to the rescued labourers. 
If any rescued labourer is suspected for COVID-19, arrangements are required to 
be made to immediately escort the labourer to the nearest health facility to access 
free testing and treatment and the released Bonded Labourers of all age groups 
are to be vaccinated.

बंधआु मजदरूी प्रथा की शिकायत मिलने पर 24 घटें के अदंर जिला मजिस्ट्रेटों /उपमडंल मजिस्ट्रेटों को जांच करने का 
आदशे दिया गया ह ैऔर यदि जांच के दौरान बंधआु मजदरूी का मामला पाया जाता ह,ै तो एनएचआरसी द्वारा कोविड-
19 के दौरान जारी की गई बचाव की प्रक्रियाए ंया कें द्र/राज्य की मानक संचालन प्रक्रियाए ंतरंुत शरुू की जानी चाहिए। 
बचाव की प्रक्रिया के दौरान बचाव दल को यह सनुिश्चित करना चाहिए कि मजदरूों को फेस मास्क और सैनिटाइज़र 
प्रदान किए जाए ंऔर मजदरूों के बीच शारीरिक दरूी पर्याप्त रूप से बनाए रखी जाए। बचाए जाने पर, डीएम या एसडीएम 
को वायरस के प्रसार को रोकने के लिए बचाए गए बंधआु मजदरूों की बनुियादी स्वास्थ्य जांच और कोविड परीक्षणों 
को सनुिश्चित करने और व्यवस्था करने की आवश्यकता होती ह।ै इसके अलावा, उन्हें बचाए गए मजदरूों को शारीरिक 
दरूी, श्वसन स्वच्छता, खांसी शिष्टाचार, हाथ की स्वच्छता आदि जैसे स्वास्थ्य और स्वच्छता पर बनुियादी जागरूकता 
प्रदान करने की आवश्यकता ह।ै यदि किसी बचाए गए मजदरू को कोविड​​-19 होने का संदहे ह,ै तो मफु्त परीक्षण और 
उपचार के लिए मजदरू को तरंुत निकटतम स्वास्थ्य सवुिधा तक ले जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए और रिहा किए 
गए सभी आय ुसमहूों के बंधआु मजदरूों का टीकाकरण किया जाना चाहिए।

Role of State and Non-State Actors towards Prevention and Abolition of Bonded Labour during the COVID  17

Vigilance Committee as per its mandate should conduct survey of any offence of 
which cognizance ought to be taken under the (BLSA Act.  Further, the District 
Magistrate has been mandated to constitute teams with relevant Department 
officials to inspect Industries/ Brick Kilns/ other workplaces. This team has to 
carry out inspections at least twice a month for identifying whether labourers are 
working under bonded labour conditions. 

District Magistrates/Sub-Divisional Magistrates have been mandated to 
investigate within 24 hours upon receiving a complaint of bonded labour system 
and if a case of bonded labour is found during investigation, the procedures for 
rescue during Covid -19 issued by NHRC or the Standard Operating Procedures 
of the Centre/ State should be initiated immediately. During the process of 
rescue, the rescue team should ensure that the face masks and sanitizers arc 
provided to the labourers and physical distance is adequately maintained among 
the labourers. Upon rescue, the DM or SDM is required to ensure and arrange for 
basic health screening and Covid tests of rescued bonded labourers to avoid the 
spread of virus. Further , they are required to be provided with basic awareness 
on health and hygienic during Covid- 19 like the practice of physical distancing, 
respiratory hygiene, cough etiquette, hand hygiene etc. to the rescued labourers. 
If any rescued labourer is suspected for COVID-19, arrangements are required to 
be made to immediately escort the labourer to the nearest health facility to access 
free testing and treatment and the released Bonded Labourers of all age groups 
are to be vaccinated.

कोविड-19 महामारी के दौरान बंधुआ मजदूरी की रोकथाम और उन्मूलन की दिशा में सरकारी और गैर-सरकारी कार्यकर्ताओ ंकी भूमिका:
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वीवीजीएनएलआई मामला अध्ययन शृंखला 021-025/2023  

जिला मजिस्ट्रेटों/उपमडंल मजिस्ट्रेटों को कें द्र/राज्य सरकारों द्वारा जारी एसओपी के अनसुार बंधआु मजदरूी की स्थिति 
का संकेत दनेे वाले प्रासंगिक साक्ष्यों की जांच और सत्यापन करना आवश्यक ह।ै इसके अलावा, अधिकारियों को 
मौके पर ही मजदरूों की अदत्त मजदरूी की वसलूी करनी ह ैताकि पीड़ितों को दोबारा बंधक बनाए जाने से रोका जा 
सके। जिला मजिस्ट्रेटों/ उपमडंल मजिस्ट्रेटों को यह सनुिश्चित करना अनिवार्य ह ैकि बचाए गए मजदरूों को प्राथमिकता 
के आधार पर और बचाव के 24 घटंों के भीतर रिहाई प्रमाण पत्र प्रदान किए जाए ंऔर उन श्रमिकों के लिए परिवहन 
सवुिधाओ ंकी व्यवस्था करना आवश्यक ह ैजो अपने घरों में लौटने के इच छ्ु क हैं। जिला प्रशासन को कें द्रीय क्षेत्र योजना 
2021 में निर्धारित पनुर्वास और प्रत्यावर्तन करने के लिए अधिदशेित किया गया ह।ै इसके अलावा जिला प्रशासन/
राज्य सरकार को बंधआु मजदरूों के साथ गरिमा और सम्मान के साथ व्यवहार करने के लिए अपने अधिकारियों को 
आवश्यक निर्देश दनेे की आवश्यकता ह।ै
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District Magistrates/Sub-Divisional Magistrates are required to enquire and 
verify upon the relevant evidences indicating bonded labour conditions as per 
the SOPs issued by the Centre/State Governments.  Further, the officials are to 
recover unpaid wages of the labourers on the spot so that to prevent re-bondage 
of victims. The District Magistrates/Sub-Divisional Magistrates are mandated 
to ensure that the rescued labourers are provided with Release Certificates 
on priority and within 24 hours of the rescue and are required to arrange 
transport facilities for the workers who are willing to return to their homes. The 
District Administration is mandated to provide carry out the Rehabilitation & 
Repatriation as prescribed in the Central Sector Scheme 2021. Further the District 
Administration/ State Government are required to give necessary directions to 
its officials to treat the bonded labourers with dignity and respect.

For offences under laws other than Bonded Labour System  (Abolition)  Act,  
1976, where statements under Section 16I CrPC are required to be recorded, the 
District Magistrates/Sub-Divisional Magistrates are to  ensure that the same is 
done at the earliest, prior to repatriation  and  with appropriate Covid guidelines. 
Public Prosecutors are required to follow the guidelines issued by the courts for 
conducting trial through video conference. Public Prosecutors are to be given 
adequate virtual training on bonded labour system to ensure awareness on the 
issue, need for speedy trial and justice. The District Administration is mandated 
to involve the State/District Legal Services Authority to provide legal awareness 
and counselling to the victims of bonded labour. 

RECoMMEnDatIonS

In the present circumstances and in view of economic crisis that prevails, it is ideal 
to empower all the District Magistrates to provide special assistance to bonded 
labourers. It should be ensured that the Vigilance Committee is constituted and 

बंधआु मजदरूी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के अलावा अन्य काननूों के तहत अपराधों के लिए, जहां धारा 
16 I सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज करना आवश्यक ह,ै जिला मजिस्ट्रेटों / उपमडंल मजिस्ट्रेटों को यह सनुिश्चित 
करना ह ै कि यह जल्द से जल्द, प्रत्यावर्तन से पहले और उचित कोविड दिशानिर्देशों के साथ किया जाए। लोक 
अभियोजकों को वीडियो कॉन्फ्रें स के माध्यम से सनुवाई करने के लिए अदालतों द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन 
करना आवश्यक ह।ै इस मदु्दे पर जागरूकता, त्वरित सनुवाई की आवश्यकता और न्याय सनुिश्चित करने के लिए लोक 
अभियोजकों को बंधआु मजदरूी प्रणाली पर पर्याप्त आभासी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। जिला प्रशासन को बंधआु 
मजदरूी के पीड़ितों को काननूी जागरूकता और परामर्श प्रदान करने के लिए राज्य/जिला काननूी सेवा प्राधिकरण को 
शामिल करने का आदशे दिया गया ह।ै 

अनशुसंा 

वर्तमान परिस्थितियों में और व्याप्त आर्थिक संकट को दखेते हुए बंधआु मजदरूों को विशषे सहायता प्रदान करने के 
लिए सभी जिलाधिकारियों को सशक्त बनाना आदर्श ह।ै यह सनुिश्चित किया जाना चाहिए कि सतर्क ता समिति का गठन 
किया जाए और दशे के प्रत्येक जिले में कोविड-​​19 के दौरान बंधआु मजदरूी की रोकथाम और उन्मूलन की दिशा में 
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सरकारी और गैर-सरकारी कार्यकर्ताओ ंकी भमूिका कियाशील हो। बंधआु मजदरू हले्प-लाइन शरुू की जानी चाहिए। 
गंभीर आर्थिक संकट वाले क्षेत्रों और अपेक्षाकृत सदुरू पिछड़े क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए। स्थितियों की 
बारीकी से निगरानी की जानी चाहिए कि क्या बंधआु मजदरूी की कोई नई घटनाए ंहो रही हैं और यदि कोई घटना हो 
तो उसकी गतिशील आधार पर रिपोर्टिंग की जानी चाहिए। एक पहचान रिपोर्टिंग तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। 
बंधआु-श्रम हॉटस्पॉट पर ध्यान कें द्रित करते हुए एक जागरूकता सजृन अभियान तैयार किया जाना चाहिए। सोशल 
मीडिया का उपयोग भी इस तरह किया जाना चाहिए कि आम नागरिकों को जागरूक किया जा सके और इसमें शामिल 
किया जा सके। संकट में फंसे बंधआु मजदरूों का पता लगाने के लिए प्रत्येक जिले में सिविल सोसायटी संगठनों/
एनजीओ, ट्रेड यनूियनों/श्रमिक संगठनों, समाज कार्य के छात्रों, एनसीसी, एनएसएस और एनवाईके, पंचायती राज 
संस्थानों, कें द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, प्रशिक्षण संस्थाओ ंऔर अन्य एजेंसियों की मदद से विशषे अभियान आयोजित 
किया जाना चाहिए। तात्कालिक जरूरतों का ख्याल रखने और उन्हें गरीबी में जाने से बचाने के लिए सीधी नकद 
सहायता प्रदान की जानी चाहिए। बंधआु मजदरू परिवार कुछ बनुियादी सामाजिक-आर्थिक जरूरतों में दसूरों से पीछे 
हैं। उन्हें नकद सहायता के साथ-साथ सरुक्षित आवास, चिकित्सा सहायता, स्वच्छता, पानी आदि जैसी अन्य सवुिधाए ँ
भी प्रदान की जानी चाहिए। 

महामारी की स्थिति के कारण उन्हें बंधन में आने से रोकना जरूरी ह।ै इसलिए, गरीबी उन्मूलन रणनीतियों को कौशल 
विकास गतिविधियों के साथ मिला दिया जाना चाहिए। कौशल विकास से अधिक रोजगार पैदा होगा और इसलिए 
अधिक आय होगी और इस प्रकार बंधन के लिए भदे्यता कम होगी। कौशल विकास की योजना बनाते समय गरीब 
परिवारों के साक्षरता स्तर को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। ऐसे कौशलों को चनुा जा सकता ह ैजिनकी शिक्षा पर कम 
मांग ह।ै बंधआु मजदरूों के पनुर्वास के लिए स्पष्ट एवं सरल वित्तीय एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओ ंके साथ बंधआु मजदरूों 
के पनुर्वास के लिए कें द्रीय क्षेत्र की योजना-2022 को प्रभावी ढंग से लाग ू किया जाना चाहिए। बहु-स्थलाकृतिक 
स्थानों को पहचानकर कमजोर समदुायों तक उनका हक पहुचंाया जाना चाहिए। समन्वित और ठोस प्रयासों के साथ 
सामाजिक सरुक्षा व्यवस्था प्रदान करने के लिए विशिष्ट भमूिका और जिम्मेदारियों के साथ संस्वीकृत कर्मचारी पदस्थ 
होने चाहिए। हाशिय पर पड़े, गरीब, मलू निवासी, सामाजिक रूप से बहिष्कृ त, वंचित और भदेभाव वाले जनसंख्या 
समहूों की विशिष्ट कमजोरियों से निपटने के लिए सामाजिक सरुक्षा कार्यक्रमों को अधिकार-आधारित दिशा में डिजाइन 
किया जाना चाहिए। पहचान, पात्रता और भौगोलिक स्थिति से संबंधित बहिष्करण के मदु्दों का समाधान किया जाना 
चाहिए। बंधआु मजदरूों का पता लगाने के लिए पत्थर खदानों और ईटं भट्टों के संबंध में गहन अध्ययन और सर्वेक्षण 
किए जा सकते हैं। 

निष्कर्षतः, यह विचार करना आवश्यक ह ैकि अपनी सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित स्थिति और कमजोरियों से 
पीड़ित होने के कारण बंधन में रहने वाले लोग अपनी अमानवीय स्थितियों को व्यक्त करने के लिए अपनी आवाज 
उठाने में सक्षम नहीं हैं। न्याय, समानता और समता को बढ़ावा दनेे से उन्हें उन लोगों के साथ बंधआु बनने से रोका जा 
सकेगा जो समाज के समदृ्ध, साधन संपन्न और प्रभावशाली वर्ग से हैं और इस प्रकार बंधआु मजदरूी प्रणाली समाप्त 
हो जाएगी। शोषणकारी सामाजिक-आर्थिक संरचनाए ं सामाजिक-आर्थिक रूप से शक्तिशाली और विशषेाधिकार 
प्राप्त वर्गों द्वारा डिजाइन और कायम रखी जाती हैं जिनका उत्पादक संपत्तियों पर नियत्रण होता ह।ै इसलिए नीतियों, 
कार्यक्रमों और कार्यों को इस वास्तविकता की गहन अतंर्दृष्टि के साथ गरीबों के पक्ष में प्रभावी ढंग से तैयार, नियोजित, 
शरुू और कार्यान्वित किया जाना चाहिए। 

कोविड-19 महामारी के दौरान बंधुआ मजदूरी की रोकथाम और उन्मूलन की दिशा में सरकारी और गैर-सरकारी कार्यकर्ताओ ंकी भूमिका:
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बंधआु मजदरूी की घटनाओ ंको रोकने की प्रक्रिया में शामिल लोगों में सहानभुतूि और संवेदनशीलता की कमी भी 
गरीबों को बंधन की चपेट में आने से बचाने की राह में आने वाली बड़ी बाधाओ ंमें से एक ह,ै जिसका प्राथमिकता के 
आधार पर समाधान करने की जरूरत ह।ै असमानता, विषमता और भदे्यता को दरू करने के लिए विकास के फल और 
लाभ समान रूप स,े लगातार और न्यायसंगत रूप से वितरित किए जाने चाहिए। गरीबों को बंधन की असरुक्षा से बचाने 
के लिए यह भी आवश्यक होगा - गरीबी, बेरोजगारी और अल्परोजगार की घटनाओ ंमें उत्तरोत्तर कमी करना; पर्याप्त 
न्यूनतम मजदरूी निर्धारित करना एवं अनपुालन में सधुार करना, और गरीबों के जीवन स्तर में सधुार करना। 
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नई मजदूरी सहंिता पर जागरूकता: मामला अध्ययन

	 डॉ. धन्या एम. बी.* 

प्रस्तावना 

मजदरूी संहिता को अगस्त 2019 में अधिनियमित किया गया, नियम अभी विचाराधीन हैं और ये कें द्र सरकार द्वारा 
अधिसचूित होने की तारीख से प्रभावी हो जाएगंे। इस संहिता में मजदरूी से संबंधित चार कें द्रीय श्रम अधिनियमों 
अर्थात,् मजदरूी संदाय अधिनियम, 1936, न्यूनतम मजदरूी अधिनियम, 1948, बोनस संदाय अधिनियम, 1965 
और समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 को समामलेित किया गया। इस नई संहिता में विभिन्न परिवर्तन किए गए 
हैं। पहला और उल्लेखनीय सधुार उपाय विभिन्न प्राधिकरणों के तहत समान प्रयोज्यता और समान परिभाषाओ ंके 
माध्यम से न्यूनतम मजदरूी का सार्वभौमिकरण ह ैऔर यह निरीक्षण प्रणाली की संस्कृति  में परिवर्तन को भी बढ़ावा दतेी 
ह।ै दावों का समयबद्ध समाधान एक और पहल ूह ैजिस पर प्रकाश डाला जाना चाहिए और इसमें पहले के अधिनियमों 
के प्रावधानों के विपरीत दडंात्मक परिणाम में केवल दसूरे और बाद के अपराधों के लिए कारावास का प्रावधान ह।ै 

इन श्रम सधुारों के मद्देनजर प्रशिक्षण कार्यक्रमों और श्रमिकों एवं नियोक्ताओ ंके बीच उल्लंघन को रोकने के लिए 
नई श्रम संहिताओ ंके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सचूना अभियान के माध्यम से जागरूकता निर्माण महत्वपरू्ण 
हैं क्योंकि जैसे ही मजदरूी संहिता को अधिसचूित किया जाएगा, इसे लाग ूकर दिया जाएगा। भारत सरकार मजदरूी 
संहिता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियां/कार्यक्रम चला रही ह ैऔर यह सनुिश्चित करती 
ह ै कि सभी कर्मचारी और नियोक्ता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों। राष्ट्रीय स्तर के श्रम संस्थान के रूप में 
वीवीजीएनएलआई ने मजदरूी संहिता, 2019 पर जागरूकता निर्माण के लिए विभिन्न ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम 
आयोजित किए। नतीजतन, प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद फीडबैक लिए गए हैं और 95 प्रतिशत से अधिक प्रतिभागी 
अपने सीखने के ज्ञान या जागरूकता सजृन के मामले में कार्यक्रम से व्यक्तिगत रूप से लाभान्वित हुए हैं और उन्होंने 
यह भी बताया कि कार्यक्रम में भाग लेने से उनके संगठन को लाभ हुआ क्योंकि उन्हें बोनस और न्यूनतम मजदरूी आदि 
की गणना के बारे में भी जागरूक किया गया।

उद्देश्य

उपरोक्त संदर्भ में शोधकर्ता ने विशषे रूप से एनजीओ, सरकारी संगठनों, निजी संगठनों, ट्रेड यनूियनों और शोधकर्ताओ ं
आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों से सात लोगों का चयन करते हुए लघ ुटेलीफोनिक मामला अध्ययन आयोजित करने का 
निर्णय लिया। साक्षात्कारदाताओ ंके सभी विवरण गोपनीय रख ेगए। इस अध्ययन के लिए सात मामलों के लिए चनेु गए 
लोगों में अधिकांश लोग प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रतिभागी हैं और अन्य दो लोगों, जो संविदा कर्मचारी और नियोक्ता 
हैं, ने संस्थान में प्रशिक्षण में भाग नहीं लिया ह।ै शोधकर्ता ने मजदरूी संहिता पर उनके दृष्टिकोण के बारे में जानने के 
लिए संविदा कर्मचारी और नियोक्ता को जानबझूकर शामिल किया ह।ै पहले इस अनियत श्रमिक को संहिता के बारे में 
जागरूक करने में काफी समय लगा, फिर संहिता पर उसका दृष्टिकोण जानने की कोशिश की गई।

* फेलो, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान  



22

वीवीजीएनएलआई मामला अध्ययन शृंखला 021-025/2023  

इसलिए, मजदरूी संहिता पर उनकी जागरूकता के बारे में जानने के लिए और मजदरूी पर श्रम काननू सधुारों के बारे 
में उनकी राय की जांच करने के लिए प्रशिक्षण के बाद विश्लेषण के लिए कुल सात मामलों का अध्ययन किया गया।

मजदूरी सहंिता की आवश्यकता

भारतीय श्रम बाजार में मखु्य रूप से औपचारिक और अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों में स्वरोजगार की प्रधानता के साथ 
अनौपचारिक रोजगार शामिल हैं (धन्या 2013)। एनएसएसओ के सर्वेक्षणों के अनसुार, लगभग 90% श्रमिक 
असंगठित क्षेत्र में हैं और वे भारत की जीडीपी में 60 प्रतिशत का योगदान करते हैं। भारत में 21वीं सदी की शरुुआत में 
रोजगारविहीन विकास के विषय पर साहित्य का व्यापक अध्ययन हुआ ह।ै 2009-10 के एनएसएसओ रोजगार और 
बेरोजगारी सर्वेक्षण के अनसुार, यद्यपि अर्थव्यवस्था 5-6 प्रतिशत की वार्षिक औसत से बढ़ी, 2009-10 में रोजगार 
में शदु्ध वदृ्धि 2004-05 की तलुना में केवल 0.2 मिलियन थी (चक्रवर्ती मानस 2013)। सजृित रोजगार मखु्य रूप 
से निर्माण क्षेत्र में कम कुशल और अनौपचारिक प्रकृति का था। 62% कार्यबल अनियत श्रमिकों से बना ह,ै जिन्हें 
न्यूनतम मजदरूी के अधिकार की आवश्यकता ह।ै वर्तमान न्यूनतम मजदरूी प्रणाली जटिल ह,ै जिसमें राज्यों ने 1709 
अनसुचूित रोजगारों के लिए दरें तय की हैं और ये दरें मखु्य रूप से राज्य सरकारों द्वारा चयनित ‘अनसुचूित रोजगार’ में 
काम करने वाले कर्मचारियों के लिए निर्धारित की गई हैं। 2009-10 में 33 प्रतिशत वेतनभोगी श्रमिकों को सांकेतिक 
न्यूनतम मजदरूी से कम भगुतान किया गया था। अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यबल के पास मजदरूी सरुक्षा, सामाजिक 
सरुक्षा, व्यावसायिक सरुक्षा, या रोजगार स्थिरता, यहां तक ​​कि उचित मजदरूी का भी कोई आश्वासन नहीं ह ै(ओईसीडी/
आईएलओ 2019) ।

इसके भी ऊपर न केवल यह बहुत जटिल ह ैबल्कि यह कवरेज में भी सीमित ह,ै केवल 66 प्रतिशत मजदरूी श्रमिकों को 
न्यूनतम मजदरूी प्रणाली के तहत कवर किया जाता ह।ै मजदरूी संदाय अधिनियम की एक सीमा ह,ै यह सभी उद्यमों पर 
लाग ूनहीं ह,ै इसमें आय की भी सीमा ह।ै बोनस भी उद्यमों और आय सीमा के संदर्भ में प्रतिबंध के अधीन ह ैइसलिए 
यह अधिनियम कवरेज में सार्वभौमिक नहीं हैं। यह एक ऐसा मदु्दा ह ैजिसके लिए हमारा इरादा नेक ह ैलेकिन हमने एक 
जटिल व्यवस्था बनाई ह।ै कम वेतन और मजदरूी असमानता व्यापक विकास को साकार करने के लिए भारत के मार्ग 
के लिए एक गंभीर परीक्षण के रूप में जारी ह।ै

यद्यपि भारत की मजदरूी असमानता स्थिर या 2004-05 के बाद से कुछ हद तक कम हो गई ह,ै मजदरूी असमानता 
और लैंगिक आधार पर वेतन में अतंर सभी प्रकार के श्रमिकों, नियमित या अनियत या शहरी या ग्रामीण में दखेा जाता 
ह।ै भारत की मजदरूी रिपोर्ट 2018 के अनसुार औसत श्रम उत्पादकता (प्रति श्रमिक  जीडीपी द्वारा मापी गई) वास्तविक 
औसत मजदरूी की तलुना में अधिक तेजी से बढ़ी और भारत के श्रम हिस्से में गिरावट आई ह ै(आईएलओ, 2018)। 
किसी भी दशे में लोगों की असमानता को दरू करने और लैंगिक आधार पर वेतन में अतंर को दरू करने के लिए मजदरूी 
नीति का प्राथमिक उद्देश्य स्थापित किया गया ह।ै मजदरूी नीति निष्पक्ष वितरण, समानता और न्याय सनुिश्चित करेगी।

मजदूरी सहंिता का इतिहास

न्यूनतम मजदरूी का निर्धारण 1920 में न्यूनतम मजदरूी तय करने के लिए बोर्डों की स्थापना के साथ शरुू हुआ। नती-
जतन, 1943 में स्थायी श्रम समिति और भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिश के अनसुार मजदरूी संबंधी मामलों की 



23

नई मजदूरी संहिता पर जागरूकता: मामला अध्ययन

समस्या की जांच के लिए एक श्रम जांच समिति नियकु्त की गई थी और बाद में 1946 की स्थायी श्रम समिति द्वारा 
असंगठित श्रमिकों के लिए एक अलग काननू की भी सिफारिश की गई थी। इसके परिणामस्वरूप कतिपय रोजगारों में 
न्यूनतम मजदरूी तय करने के लिए पेश किया गया न्यूनतम मजदरूी बिल 1948 से प्रभावी हुआ।

वास्तव में, न्यूनतम मजदरूी अधिनियम न्यूनतम मजदरूी के समायोजन से संबंधित नहीं ह ैया कोई मानदडं प्रदान करने 
के लिए जिम्मेदार नहीं ह,ै लेकिन 15वें आईएलसी, 1957 और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, 1992 के आधार पर 
दिशानिर्देशों का प्रावधान करने हते ु इस उद्देश्य के लिए आवश्यकता आधारित मानदडं तैयार किए गए हैं। कें द्रीय 
सलाहकार परिषद द्वारा नियकु्त एक त्रिपक्षीय समिति, जिसे ‘उचित वेतन समिति’ कहा गया, की रिपोर्ट भारत में मजदरूी 
नीति निर्माण के इतिहास में एक प्रमखु मील का पत्थर थी और भतूलिगम समिति, 1978 ने एक ‘राष्ट्रीय न्यूनतम 
मजदरूी’  की गणना करने का प्रयास किया, जो परेू दशे में एक समान होगी। न्यूनतम मजदरूी की परिभाषा को कई 
मापदडंों और मानदडंों के आधार पर संशोधित किया गया था, और इसकी इस तर्क  के साथ आलोचना की गई थी कि 
उद्योग की भगुतान करने की क्षमता पर विचार नहीं किया गया (शांता ए वैद्य)। फिर भी, राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग की 
सिफारिशों के आधार पर एक समान राष्ट्रीय तल स्तर न्यूनतम मजदरूी (एनएफएलएमडब्ल्यू) की अवधारणा शरुू की 
गई थी। एनएफएलएमडब्ल्यू को शरुू में 1996 में 35 रुपये प्रति दिन पर तय किया गया था, उपभोक्ता मलू्य सचूकांक 
(औद्योगिक श्रमिक) में वदृ्धि के आधार पर 2007 में एनएफएलएमडब्ल्यू को बढ़ाकर 80 रुपये प्रति दिन कर दिया 
गया, और 2011 में इसे बढ़ाकर 115 रुपये प्रति दिन कर दिया गया और अब यह 176 प्रति दिन हो गया ह।ै

मजदूरी सहंिता – मामले 

संहिता पर उनके दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के लोगों, जैसा कि उद्देश्य में बताया गया ह,ै के साथ 
टेलीफोन पर साक्षात्कार किया गया जिसका सारांश निम्नलिखित ह।ै मजदरूी पर निजी क्षेत्र के कर्मचारी का दृष्टिकोण 
उल्लेखनीय ह,ै क्योंकि उन्होंने बताया कि नई संहिता एक अपेक्षा ह ैक्योंकि यह श्रमिकों को अधिक सरुक्षा प्रदान 
करते हुए सभी कर्मचारियों को विधायी कवरेज प्रदान करती ह।ै मजदरूी के निश्चित परिवर्तन निजी क्षेत्र के श्रमिक के 
लिए यह अपेक्षा हैं कि मजदरूी किसी कर्मचारी की कुल कमाई के 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी क्योंकि यह सनुिश्चित 
करता ह ै कि प्रतिष्ठान मआुवजा संरचनाओ ंको नहीं अपनाते हैं क्योंकि मजदरूी परिभाषाओ ंमें निर्दिष्ट बहिष्करण 
कर्मचारी के कुल पारिश्रमिक के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकते हैं। वर्तमान में, अधिकांश प्रतिष्ठान एक मजदरूी 
व्यवस्था अपनाते हैं जिसमें मलू वेतन कर्मचारी के सीटीसी के 25% से 40% तक होता ह,ै इसमें भविष्य निधि और 
ग्रेच्युटी अशंदान दोनों शामिल हैं। इस संहिता पर नियोक्ता के दृष्टिकोण में विश्वास बढ़ा हुआ प्रतीत होता ह,ै परू्व में उन्हें 
अनपुालन के लिए 10 रजिस्टरों को बनाए रखना होता था  और मजदरूी संहिता के तहत केवल दो रजिस्टरों को बनाए 
रखने की आवश्यकता ह ै(यानी, फॉर्म- IV के तहत कर्मचारी रजिस्टर, फॉर्म- I के तहत मजदरूी, ओवरटाइम, जरु्माना, 
क्षति और हानि के लिए कटौती रजिस्टर)। इसके अलावा, पिछले चार रिटर्न अब दाखिल किए जाने के लिए एकल हो 
गए हैं जिससे व्यापार करने में आसानी होगी।

एक सरकारी प्रतिनिधि के रूप में, क्षेत्रीय श्रम आयकु्त का विचार ह ैकि इलेक्ट्रॉनिक रूप से दस्तावेजों के उत्पादन 
या प्रवर्तन के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग और वेब आधारित निरीक्षण प्रणाली से निरीक्षण प्रणाली की दक्षता बढ़ाने 
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में सवुिधा होगी। इस संहिता के अनसुार सभी दस्तावेज, रिकॉर्ड, रजिस्टर, कार्यवतृ्त आदि को किसी प्रतिष्ठान द्वारा 
इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखना आवश्यक ह।ै इसके अलावा, उपयकु्त सरकार को वेब-आधारित निरीक्षण द्वारा प्रदान की गई 
एक निरीक्षण योजना की आवश्यकता होती ह ैऔर इलेक्ट्रॉनिक रूप से निरीक्षण से संबंधित जानकारी के लिए कॉल 
करना होता ह।ै 

एनजीओ कार्यकर्ता के साथ टेलीफोनिक साक्षात्कार के अनसुार, उन्होंने कहा कि श्रम सधुारों के लिए कठोर 
जागरूकता निर्माण की आवश्यकता ह।ै न्यूनतम मजदरूी का सार्वभौमिकरण और न्यूनतम मजदरूी तय करने के लिए 
किसी अनसुचूित रोजगार के तहत न आना गैर-सरकारी संगठन कार्यकर्ता के लिए एक अपेक्षा ह ैक्योंकि उन्हें उम्मीद 
ह ैकि न्यूनतम मजदरूी उन पर भी लाग ूहोगी। एक शोधकर्ता के अनसुार, यह निश्चित रूप से व्यापार करने में आसानी 
की सवुिधा प्रदान करेगा, लेकिन व्यापार करने में आसानी दशे के आर्थिक विकास को कैसे सगुम बनाती ह,ै इस पर 
शोध करने की आवश्यकता ह।ै ट्रेड यनूियनों के विचार अलग-अलग हैं, एक बीएमएस कार्यकर्ता ने कहा कि भले ही 
हम कुछ श्रम सधुारों का समर्थन नहीं कर रह ेहैं, लेकिन वे इसकी सार्वभौमिकता और मजदरूी के समय पर भगुतान को 
दखेते हुए मजदरूी संहिता का समर्थन कर रह ेहैं। मजदरूी संहिता पर विवरण दिए जाने के बाद संविदा श्रमिक (सरुक्षा 
गार्ड) ने समय पर वेतन और लिखित अनबंुध पर अपनी अपेक्षा व्यक्त की। 

निष्कर्ष

मजदरूी संहिता का ऐतिहासिक प्रभाव पड़ेगा और विभिन्न हितधारकों के लिए इसकी प्रयोज्यता वास्तव में प्रशसंनीय 
ह।ै समय पर भगुतान और अधिकृत कटौती, जो 24000 प्रति माह वेतन पाने वाले कर्मचारियों तक ही सीमित थी, अब 
यह "मजदरूी सीमा के निरपेक्ष सभी कर्मचारियों" पर लाग ूह।ै शिकायतों का त्वरित, सस्ता और कुशल निवारण चर्चा 
के लिए एक और महत्वपरू्ण पहल ूह ैऔर मनमानी एवं कुप्रबंधन को दरू करेगा। भगुतान में चकू या मजदरूी या बोनस के 
कम भगुतान या अनधिकृत कटौतियों से संबंधित दावों की दयेता कंपनी पर होगी। संहिता जांच के द्वारा या डिजिटल 
मोड के माध्यम से हर पांच साल में न्यूनतम मजदरूी की समीक्षा करने की सवुिधा भी दतेी ह,ै मजदरूी भगुतान प्रणाली 
की पारदर्शिता की सवुिधा प्रदान करेगा। निष्कर्षतः, मजदरूी संहिता सभी प्रतिष्ठानों, नियोक्ताओ,ं कर्मचारियों के लिए 
प्रासंगिक ह ैऔर इसके परूी तरह से व्यापक निहितार्थ हैं। बढ़ते मकुदम ेके जोखिम को दखेते हुए, जिसके परिणामस्वरूप 
दडं में वदृ्धि होती ह,ै भारत सरकार हर किसी के मन में काननूों के डर को दरू करने की कोशिश कर रही ह ैऔर यह 
सनुिश्चित कर रही ह ैकि उल्लंघन को कम करके नहीं आकंा जाना चाहिए।
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समुद्री मत्स्य पालन क्षेत्र में आजीविका और सामाजिक सरुक्षा
का प्रबंधनः क्षेत्र दौरों के दो मामलों से अंतर्दृष्टि

			   प्रियदर्शन अमिताभ खुटंिआ*

प्रसगं 

पारंपरिक निर्वाह मछली पकड़ने से लेकर छोटे पैमाने पर मछली पकड़ने तक दनुिया की लाखों सबसे गरीब आबादी 
अपने भरण-पोषण और आजीविका के लिए समदु्री संसाधनों पर बहुत अधिक निर्भर करती ह।ै मत्स्य पालन, जलीय 
कृषि, शिपिंग, पर्यटन, ऊर्जा उत्पादन, गहरे समदु्र में खनन आदि जिन्हें नीली अर्थव्यवस्था (ब्लू इकोनॉमी) की रीढ़ 
माना जाता ह,ै उनमें स्थायी आजीविका वदृ्धि की संभावनाए ंहैं। छोटे पैमाने पर मछली पकड़ने से दनुिया का लगभग 
आधा समदु्री भोजन मिलता ह ै- लेकिन इससे औद्योगिक मत्स्य पालन की तलुना में प्रति टन मछली से 44 गनुा 
अधिक रोजगार मिलता ह।ै (यएूनडीपी, 2018)। 

विविध संसाधनों और जैव विविधता से परिपरू्ण भारत का मत्स्य पालन क्षेत्र किसी न किसी रूप में लाखों लोगों की 
आजीविका का सहारा बनता ह।ै मत्स्य पालन क्षेत्र जिसमें जलीय कृषि और मत्स्य पालन शामिल ह,ै न केवल रोजगार 
और आय का समर्थन करता ह ैअपित ुयह किफायती भोजन और पोषण का स्रोत भी ह।ै यह क्षेत्र प्राथमिक स्तर पर 
बीस मिलियन मछुआरों एवं मछली किसानों को और मलू्य श्रृंखला में दोगनुी आजीविका प्रदान करता ह ै(राष्ट्रीय 
मत्स्य पालन नीति 2020)। रोजगार के अवसरों के बहुत व्यापक और विविध क्षेत्र उपलब्ध हैं जैसे फिश ब्रीडर, हचैरी 
मनेैजर, फिशरीज तकनीशियन, केमिस्ट, एक्वाकल्चर इजंीनियर, फार्म तकनीशियन, हचैरी तकनीशियन, इजंन/मोटर 
/इलेक्ट्रीशियन तकनीशियन, उपकरण तकनीशियन, फ़ीड तकनीशियन, गियर/हार्वेस्टिंग तकनीशियन, जल प्रणाली 
तकनीशियन, और कुशल किसान। सहायक क्षेत्र में भी काम के अवसर विद्यमान हैं; जाल मरम्मत, नाव निर्माण, मछली 
पकड़ने के सामान का निर्माण, एक्वा फ़ीड तैयार करना, मछली के तेल एटंीबायोटिक और एक्वा दवा की आपरू्ति, 
उच्च समदु्र में ट्रॉलर द्वारा मछली पकड़ना, समदु्री उत्पादों का संरक्षण और विपणन आदि। 

समदु्री मत्स्य पालन तटीय मछुआरों की आजीविका का प्रमखु स्रोत ह।ै 8,000 किलोमीटर से अधिक लंबी तटरेखा 
यकु्त   भारत का एक महत्वपरू्ण क्षेत्र, समदु्री पारिस्थितिकी तंत्र में मैंग्रोव, शवैाल समदुाय, मूगंा चट्टान, समदु्री घास के 
बिस्तर, लैगनू और मिट्टी के फ्लैट शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक समदु्री पारिस्थितिकी तंत्र अपने संबंधित आवास के साथ 
समदु्री संसाधनों की प्रचरुता का समर्थन करता ह।ै समदु्री मत्स्य संपदा की अनमुानित वार्षिक उत्पादन क्षमता 4.412 
मिलियन मीट्रिक टन ह।ै अनमुानतः 4.0 मिलियन लोग अपनी आजीविका के लिए समदु्री मत्स्य संसाधनों पर निर्भर 
हैं, जो लगभग 65,000 करोड़ रुपये की आर्थिक संपत्ति का योगदान करते हैं। प्रकृति में अत्यधिक विविधता होने के 
कारण समदु्री मत्स्य पालन क्षेत्र में मखु्य रूप से छोटे पैमाने के और कारीगर मछुआरे शामिल हैं (राष्ट्रीय समदु्री मत्स्य 
पालन नीति, 2017)।

* एसोसिएट फेलो, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान  
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पषृ्ठभूमि, उद्देश्य, दायरा और सीमाएँ

इस अध्ययन में तटीय क्षेत्रों में आजीविका प्रबंधन और सामाजिक सुरक्षा पर वीवीजीएनएलआई के पांच दिवसीय 

सहयोगात्मक कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में किए गए दो क्षेत्रीय दौरों के अनुभवों पर विचार-विमर्श किया गया 

ह ै– विझिंजम बंदरगाह, तिरुवनंतपुरम के पास एबीएडी फिशरीज, जो भारत में त्वरित जमे हुए समदु्री भोजन का 

एक अग्रणी प्रोसेसर ह;ै और मुंबई में मझगांव जो गोदी और मछली पकड़ने के बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध ह।ै पहला 

कार्यक्रम केरल श्रम एवं रोजगार संस्थान (13-17 नवंबर 2017) और दसूरा कार्यक्रम स्वर्गीय नारायण मेघा जी 

लोखंडे महाराष्ट्र श्रम अध्ययन संस्थान (23-27 जुलाई 2018) के सहयोग से किया गया था। कुछ राज्य विशिष्ट 

मदु्दों पर ध्यान कें द्रित करने के अलावा दोनों कार्यक्रमों के लक्ष्य और प्रमखु उद्देश्य लगभग समान थे। कार्यक्रमों के 

लक्ष्य सामाजिक भागीदारों की क्षमता को बढ़ाना और उन्हें तटीय क्षेत्रों में आजीविका एवं सामाजिक सुरक्षा उपायों 

के प्रचार और समग्र प्रबंधन की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करना था। और प्रमखु उद्देश्य इस प्रकार थे: तटीय 

क्षेत्रों में आजीविका और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मदु्दों, चनुौतियों पर चर्चा करना; प्रतिभागियों को 

मदु्दों को संबोधित करने में उनकी भमूिका समझाना; नए अवसरों और नवीन तरीकों के बारे में चर्चा करना; उन्हें इन 

क्षेत्रों में आजीविका और सामाजिक सुरक्षा के प्रचार और प्रबंधन के लिए प्रभावी ढंग से योगदान करने में सक्षम 

बनाना। 

हालाँकि इस कार्यक्रम को पहली बार लेखक द्वारा पाठ्यक्रम निदेशक के रूप में प्रशिक्षण कैलेंडर वर्ष 2014-15 में 

संस्थान में शरुू किया गया था, तटीय क्षेत्रों में स्थित राज्य श्रम संस्थानों के सहयोग से कार्यक्रम संचालित करने में 

इसका कुछ फायदा हुआ, जहां क्षेत्र में काम करने वाले अनुभवी संसाधन व्यक्तियों की सेवा और क्षेत्र दौरे के अवसर 

का लाभ उठाया गया। यह अध्ययन ज्यादातर हितधारकों के साथ चर्चा और लेखक की टिप्पणियों के माध्यम से 

समदृ्ध हुआ। चूँकि दोनों दौरों में बातचीत की अवधि बहुत कम थी, इसलिए कई पहलुओ ंका पता नहीं लगाया 

जा सका। चूंकि क्षेत्र दौरे लगभग तीन/चार साल पहले हुए थे, इसलिए कार्यस्थल, नीति और कार्यान्वयन स्तर पर 

कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। राष्ट्रीय मत्स्यपालन नीति 2020 में शरुू की गई थी। भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत 

कोविड-19 राहत पैकेज के तहत मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) 

नामक एक नई समर्पित योजना की भी घोषणा की ह।ै

मामला – एक  

एबीएडी फिशरीज और विझिंजम बंदरगाह, तिरुवनंतपुरम का दौरा:

केआईएलई के निदेशक श्री बीजू के.एस. और सहयोगात्मक कार्यक्रम के समन्वयक श्री विजय विल्स के सक्रिय 

सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रम "तटीय क्षेत्रों में आजीविका और सामाजिक सुरक्षा का प्रबंधन" के प्रतिभागियों के 

साथ विझिंजम बंदरगाह, तिरुवंतपुरम के पास एबीएडी फिशरीज प्राइवेट लिमिटेड इकाई का दौरा किया गया। 

प्रतिभागी केरल के ट्रेड यूनियनों, गैर सरकारी संगठनों और सरकारी विभागों से थे। एबीएडी फिशरीज भारत में 

त्वरित जमे हुए समदु्री भोजन का एक अग्रणी प्रोसेसर ह,ै जिसमें प्रति दिन 300 मीट्रिक टन की उत्पादन क्षमता 
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वाली लगभग ग्यारह मान्यता प्राप्त और प्रमाणित फैक्ट्रियां और 12,000 मीट्रिक टन से अधिक क्षमता वाले चार 

सार्वजनिक कोल्ड स्टोर हैं। ये कारखाने मछली पकड़ने वाले प्रमखु बंदरगाहों और जलीय कृषि फार्मों के पास स्थित 

हैं जो ताजा कच्चे माल तक पहुचं प्रदान करते हैं। कंपनी का दावा ह ैकि योग्य और प्रेरित कार्यबल द्वारा प्रसंस्करण 

और पैकिग के हर चरण में उच्च गुणवत्ता मानकों को बनाए रखा जाता ह,ै जो ज्यादातर निर्यात उद्देश्यों के लिए होते 

हैं। विभिन्न मछली उत्पादों में ब्लैक पॉम्फ्रे ट, व्हाइट पॉम्फ्रे ट, रेड स्नैपर, व्हाइट स्नैपर, पिंक सी बीम आदि शामिल 

हैं और व्हाइट वेनामेई झींगा, टाइगर झींगा, बांस झींगा एबीएडी फिशरीज प्राइवेट लिमिटेड के कुछ क्रस्टेशियन 

उत्पाद हैं। 

यद्यपि विझिंजम बंदरगाह पर कारखाना एक संरक्षित क्षेत्र में ह,ै केरल श्रम एवं रोजगार संस्थान से पूर्व अनुमति 

और समन्वय के साथ हमारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया और इकाई के प्रबंधक के नेततृ्व में मास्क और जुराब 

जैसी कुछ न्यूनतम सुरक्षा आवश्यकताओ ंके साथ कार्यस्थल के अंदर प्रवेश करने की अनुमति दी गई। हम सभी ने 

कर्मचारियों के साथ व्यक्तिगत रूप से, एक समहू में, सामहूिक रूप से दो बैचों में बातचीत की। हमने कच्चे उत्पादों 

के लिए स्टोर रूम और भंडारण की स्वचालन प्रक्रिया देखी, फिर श्रमिकों द्वारा सफाई एवं पैकिग की प्रक्रिया और 

फिर कोल्ड स्टोरेज हॉल देखा। हमें अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने की अनुमति दी गई और श्रमिकों के 

साथ खलुकर बातचीत की गई।

सफ़ाई और पैकिग में लगे कर्मचारी अधिकतर महिलाएँ थीं। इस कार्य को अर्ध-कुशल कार्य माना जा सकता ह।ै 

काम के दौरान वे मास्क पहने हुए थे। लेखक ने उनसे हिदंी एवं अंग्रेजी में बातचीत करने की कोशिश की और 

स्थानीय भाषा में सवाल पूछने और जवाब पाने में कुछ प्रतिभागियों से मदद भी ली। एक दिन में काम के घंटे के 

बारे में पूछने पर पता चला कि वे आठ घंटे काम करते हैं और प्रति माह लगभग आठ से नौ हजार कमाते हैं। उन्होंने 

यह भी बताया कि वे औपचारिक क्षेत्र में दो प्रमखु सामाजिक सुरक्षा लाभ कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) और 

भविष्य निधि (पीएफ) का लाभ उठा रह ेहैं। हालाँकि बातचीत प्रत्येक कर्मचारी के साथ या एक-एक करके नहीं 

थी, यह चल रह ेउनके काम में बाधा डाले बिना एक यादृच्छिक चयन था। बीस मिनट से आधे घंटे तक की छोटी 

अवधि के लिए ही कारखाने का दौरा करने के बाद लेखक को लगता ह ैकि इस प्रकार की श्रम गहन इकाइयों, जहाँ 

तकनीकी पहुचं कम ह,ै में स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करने और उनकी नियोजनीयता बढ़ाने की क्षमता ह।ै 

लेकिन चनुौतियाँ मछली पकड़ने, तट के पार और बंदरगाह क्षेत्र के पास बेचने में बड़ी संख्या में लगे मछली श्रमिकों 

के साथ हैं। इनमें समदु्र तल,  संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव और चक्रवात जैसी आपदा प्रमखु हैं। इसके 

अलावा मछली श्रमिकों के नेताओ ंसहित हितधारक विझिंजम बंदरगाह के पास आजीविका के नुकसान के बारे में 

आशंकित थे, जिसे सागरमाला परियोजना के तहत विस्तारित किया जा रहा ह।ै यह पता चला कि स्थानीय प्रशासन 

मआुवजे के पैकेज और अन्य मदु्दों को सौहार्दपूर्ण ढंग से संबोधित करने के लिए पीड़ित पक्षों के साथ बातचीत कर 

रहा था। वेतनभोगी रोजगार, स्व-रोजगार और उद्यमिता के लिए कौशल विकास और क्रेडि ट से जुड़े प्रमखु कार्यक्रम 

जैसे प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), प्रधान मंत्री रोजगार सजृन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) और 
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मदु्रा योजना आदि को श्रमिकों और छोटी नाव मालिकों के कौशल, पुन: कौशल एवं कौशल उन्नयन के लिए और 
अपनी आजीविका के नकुसान की स्थिति में नए उद्यमशीलता उद्यम के इच छ्ु क लोगों के लिए सलुभ बनाया जाना 
चाहिए।  

Managing Livelihoods and Social Protection in the Marine Fisheries Sector  29

employment, self-employment and entrepreneurship should be made accessible 
for the workers and small boat owners for skilling, re-skilling and up skilling 
and those desirous for new entrepreneurial ventures incase of the loss of their 
livelihoods.

With participants of the collaborative tarining programme “Managing 
Livelihoods and Social Protection  in the Coastal Region” outside ABAD Fisheries. 
It was a mixed group comprasing of  representatives from Unions , NGOs and 
Government.

Interactions with Employees and Managerial Personnel inside the factory. 
We entered in two batches with minimum safety measures.

CaSE-2
Mazagaon, Mumbai Visit:

A field visit was undertaken to Mazagaon to discuss marine fisheries issues and 
solutions with stakeholders. We walked about four kilometers from the entry 
point of the port area to the harbour and took the ferry bus on our return.  We 
could only be able to talk to some workers that to very short period as the weather 
was not favourable during the time of visit.  Workers who venture into deep sea 
fishing spend fifteen to one month inside the sea leaving their family behind. 
They face the challenges of rough weather, health hazards, external attacks etc. 
Sometimes the lack of awareness about the ocean frontiers and advanced alert 
instruments in boats their life is at risk from neighboring naval dispensations. 
There are many cases of fishermen being killed, arrested and languishing in jails 
of neighboring countries. Protecting the fishermen from entering the border 

एबीएडी फिशरीज के बाहर सहयोगात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम "तटीय क्षेत्रों में आजीविका  और सामाजिक सुरक्षा 
का प्रबंधन" के प्रतिभागियों के साथ। यह यूनियनों, गैर सरकारी संगठनों और सरकार के प्रतिनिधियों का एक मिश्रित 
समहू था। 
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point of the port area to the harbour and took the ferry bus on our return.  We 
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fishing spend fifteen to one month inside the sea leaving their family behind. 
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कारखाने के अदंर कर्मचारियों और प्रबंधकीय कर्मियों के साथ बातचीत करते हुए । हमने कारखाने में न्यूनतम सरुक्षा 
उपायों के साथ दो बैचों में प्रवेश किया।

मामला – दो 
मझगांव, मुबंई का दौरा:

समदु्री मत्स्य पालन के मदु्दों और हितधारकों के साथ समाधान पर चर्चा करने के लिए मझगांव का एक क्षेत्र दौरा किया 
गया। हम बंदरगाह क्षेत्र के प्रवेश बिद ुसे बंदरगाह तक लगभग चार किलोमीटर पैदल चले और वापसी पर नौका बस 
ली। इस दौरे के समय मौसम अनकूुल नहीं होने के कारण हम बहुत कम समय के लिए कुछ ही कर्मचारियों से बात 
कर पाए। जो श्रमिक गहरे समदु्र में मछली पकड़ने जाते हैं, वे अपने परिवार को पीछे छोड़कर समदु्र के अदंर पंद्रह दिन 
से एक महीना बिताते हैं। उन्हें खराब मौसम, स्वास्थ्य संबंधी खतरों, बाहरी हमलों आदि की चनुौतियों का सामना 
करना पड़ता ह।ै कभी-कभी समदु्री सीमाओ ंऔर नावों में उन्नत चतेावनी उपकरणों के बारे में जागरूकता की कमी के 
कारण पड़ोसी नौसैनिक व्यवस्था से उनका जीवन खतरे में पड़ जाता ह।ै मछुआरों के मारे जाने, गिरफ़्तार किए जाने 
और पड़ोसी दशेों की जेलों में बंद किए जाने के कई मामले हैं। मछुआरों को अनजाने में सीमा में प्रवेश करने से बचाने 
के लिए नाव जहाजों की ट्रैकिग, अलर्ट और निगरानी करना आवश्यक ह।ै यह पता चला कि चक्रवाती तफूान, अज्ञात 
नौकाओ ंकी संदिग्ध गतिविधियों, स्वास्थ्य आपातकाल और समदु्री सीमा पार करने आदि जैसी किसी भी अप्रत्याशित 
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घटना के मामले में अधिकारियों को मदद के लिए सचते करने के लिए राज्य के मत्स्य पालन विभाग ने प्रौद्योगिकी 
स्थापित की ह।ै
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unwillingly tracking, alerting and monitoring of boat vessels are required. It 
was learnt that fisheries department of the state has installed technology for 
alerting the authorities to come into the help in case of any unforeseen events 
like cyclonic storm, suspicious movements of unknown boats, health emergency 
and crossing the maritime border etc.   

In the above photo the fish workers explaining with regard to our queries about 
the arrangements in the fishing boat for the provisions of storing the fish they 
catch and also the foods and necessary stuffs for about fifteen days to one month 
they are supposed to remain in the deep sea.

With participants and coordinator from MILS Dr. P. Kadukar at Mazagaon.  
Diploma students of MILS, Representatives from Fisheries Cooperative Societies 
and Government were the participants of the training programme. We took 
shelter for a while because of monsoon rain at the Mazagaon Harbour during our 
interaction.

the author is in discussion with stakeholders at mazagaon harbour

उपरोक्त फोटो में मत्स्य श्रमिक हमारे प्रश्नों के संबंध में मछली पकड़ने वाली नाव में उनके द्वारा पकड़ी गई मछलियों 
के भडंारण की व्यवस्था के साथ-साथ लगभग पंद्रह दिनों से एक महीने तक, यह माना जाता ह ैकि वे इस दौरान गहरे 
समदु्र में रहेंगे,  के भोजन और आवश्यक सामान के बारे में बता रह ेहैं।
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and crossing the maritime border etc.   
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the arrangements in the fishing boat for the provisions of storing the fish they 
catch and also the foods and necessary stuffs for about fifteen days to one month 
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With participants and coordinator from MILS Dr. P. Kadukar at Mazagaon.  
Diploma students of MILS, Representatives from Fisheries Cooperative Societies 
and Government were the participants of the training programme. We took 
shelter for a while because of monsoon rain at the Mazagaon Harbour during our 
interaction.

the author is in discussion with stakeholders at mazagaon harbour

मझगांव में प्रतिभागियों और एमआईएलएस से कार्यक्रम के समन्वयक डॉ. पी. कडुकर के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम के 
प्रतिभागियों में एमआईएलएस के डिप्लोमा छात्र, मत्स्य पालन सहकारी समितियों और सरकार के प्रतिनिधि शामिल 
थे। हमारी बातचीत के दौरान मानसनू की बारिश के कारण हमने मझगांव हार्बर पर कुछ दरे के लिए आश्रय लिया। 
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was learnt that fisheries department of the state has installed technology for 
alerting the authorities to come into the help in case of any unforeseen events 
like cyclonic storm, suspicious movements of unknown boats, health emergency 
and crossing the maritime border etc.   

In the above photo the fish workers explaining with regard to our queries about 
the arrangements in the fishing boat for the provisions of storing the fish they 
catch and also the foods and necessary stuffs for about fifteen days to one month 
they are supposed to remain in the deep sea.

With participants and coordinator from MILS Dr. P. Kadukar at Mazagaon.  
Diploma students of MILS, Representatives from Fisheries Cooperative Societies 
and Government were the participants of the training programme. We took 
shelter for a while because of monsoon rain at the Mazagaon Harbour during our 
interaction.

the author is in discussion with stakeholders at mazagaon harbourलेखक मझगांव बंदरगाह पर हितधारकों के साथ चर्चा करते हुए
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 मझगांव के पास मछली बाजार 

यह हमारे गंतव्य मझगांव हार्बर के रास्ते में था। दोपहर में काफी समय हो जाने के कारण गतिविधियाँ लगभग ख़त्म हो 
चकुी थीं। हालाँकि दोपहर में काफी समय हो जाने कारण हमें विक्रे ता नहीं मिले, लेकिन हमने कुछ महिला विक्रे ताओ ं
से बातचीत की, जो काम से ब्रेक ले रही थीं, लेकिन साथ ही अपने कार्यस्थल के पास अपनी घरेल ूगतिविधियों और 
बच्चों की दखेभाल में व्यस्त थीं क्योंकि वे पास की चॉल में रहती थीं। आवास, पानी, स्वच्छता और साफ-सफाई कुछ 
ऐसे मदु्दे हैं जो उनके साथ हमारी बहुत ही संक्षिप्त बातचीत के दौरान सामने आए। अधिकारियों के हस्तक्षेप से वे बेहतर 
कामकाजी माहौल और आश्रय की हकदार हैं।  

समापन टिप्पणियाँ और आगे की राह:

मत्स्य श्रमिक कामकाजी जनता के बीच सबसे कमजोर वर्गों में से एक हैं। श्रमिकों एवं क्षेत्र की बेहतरी और उन्नति 
के लिए उन्हें काननूी प्रावधानों, सामाजिक सरुक्षा और कौशल विकास उपायों के माध्यम से संरक्षित करने की 
आवश्यकता ह।ै एबीएडी फिशरीज जैसी इकाइयां मछली श्रमिकों को औपचारिक बनाने और इस क्षेत्र में अच छ्े 
रोजगार के लिए प्रयास करने में सहायक हो सकती हैं। दसूरे मामले में, गहरे समदु्र में जाने वाले श्रमिकों और मछली 
पकड़ने वाली नाव प्रबंधन को समय-समय पर नियमों और विनियमों, सरुक्षा पहलओु,ं स्वास्थ्य और स्वच्छता, समदु्री 
पारिस्थितिकी प्रणालियों और जैव विविधता में बदलावों के संबंध में सामाजिक भागीदारों और हितधारकों के सहयोग 
से मत्स्य पालन विभागों द्वारा अद्यतन करने की आवश्यकता ह।ै मत्स्य पालन सहकारी समितियों को यह जिम्मेदारी 
निभानी चाहिए। कें द्र और राज्य सरकारों के कौशल विकास उपायों को क्षेत्र की मांग और श्रमिकों की गतिशीलता 
के अनसुार सक्रिय रूप से एकीकृत करने की आवश्यकता ह।ै जो श्रमिक जलवाय ुपरिवर्तन के प्रभावों और बंदरगाह 
नवीकरण परियोजनाओ ंके कारण विस्थापन की मार झले रह ेहैं या वैकल्पिक आजीविका के लिए विचार कर रह ेहैं, 
उन्हें विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों में उपलब्ध पनु: कौशल के अवसर की सवुिधा प्रदान की जानी चाहिए।

नई राष्ट्रीय मत्स्य पालन नीति लाग ूहोने से इस क्षेत्र में प्रतिमान के नए बदलाव का अनभुव हो सकता ह।ै राष्ट्रीय 
मत्स्य पालन नीति 2020 में कई नाम परिवर्तन; मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा दनेे के लिए कें द्र सरकार, राज्य सरकारों 
एवं कें द्रशासित प्रदशेों और अतंर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सहयोग में मतं्रालयों/विभागों के समर्थन और सक्रिय भागीदारी के 
माध्यम से सेवाओ ंके अभिसरण की परिकल्पना की गई ह।ै विशषेज्ञता और संसाधनों का लाभ उठाने के लिए विभिन्न 
मत्स्य पालन संस्थानों जैसे कि राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (NFDB), भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण (FSI), सेंट्रल इसं्टीट्यटू 
ऑफ कोस्टल इजंीनियरिंग फॉर फिशरीज (CICEF), सेंट्रल इसं्टीट्यटू ऑफ फिशरीज नॉटिकल एडं इजंीनियरिंग 
(CIFNET), नेशनल फेडरेशन ऑफ फिशरीज कोऑपरेटिव्स लिमिटेड (FISHCOPFED), आईसीएआर-मत्स्य 
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fish Market near Mazagaon

This was on the way to our destination Mazagaon Harbour. Activities were 
almost over since it was late afternoon. Though we didn’t find sellers as it was late 
afternoon, we interacted some women sellers who were taking break from work 
but at the same time were busy with their domestic and child care activities near 
their workplace as they reside in the nearby chawls. Housing, water, sanitation 
and hygiene are some of the issues that came up during our very short interaction 
with them. They deserve a better working environment and shelter with the 
intervention from the authorities.

ConClUDIng REMaRkS anD Way foRWaRD:

Fish workers are one of the vulnerable section among working mass. They 
need to be protected through the legal provisions, social security and skill 
development measures for the betterment and upward mobility of the workers 
and the sector as well.  Units like the ABAD Fisheries could be instrumental 
towards formalisation of the fish workers and striving for decent employment 
in the sector. In the second case the workers venturing into deep sea and the 
fishing boat managements required to be updated time to time the changes in 
rules and regulations, safety aspects, Health and Hygiene, Marine eco systems 
and Biodiversity by the Fisheries Departments in collaboration with social 
partners and stakeholders. Fishing Cooperative Societies should undertake 
responsibility. Skill Development Measures of Central and State governments 
need to be proactively converged as per the demand of the sector and also 
upward mobility of the workers. Those workers feel the hit of displacement 
owing to climate change impacts and port renovation projects or contemplating 
for alternative livelihoods should be facilitated reskilling opportunity available 
in various policies and programmes. 

New paradigm shift the sector may experience with the New National Fisheries 
Policy being in place. The National Fisheries Policy 2020 envisages a plethora of 
changes name; Convergence of services through support and active participation 
of ministries / department in the Central Government, State Governments 
and UTs and International and Regional Collaborations for the promotion of 
fisheries sector. Fisheries Institutions like National Fisheries Development Board 
(NFDB), Fishery Survey of India (FSI), Central Institute of Coastal Engineering 
for Fisheries (CICEF), Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering 
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पालन संस्थान और विश्वविद्यालय को शामिल किया जाएगा। नीति के समग्र मार्गदर्शन और कार्यान्वयन के लिए कें द्रीय 
मत्स्यपालन, पशपुालन और डेयरी एवं समदु्री मत्स्य पालन गतिविधि मतं्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय मत्स्य विकास 
परिषद जैसे नए संगठन स्थापित किए जाने हैं।

मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा दनेे के लिए 2020 में कैबिनेट द्वारा अनमुोदित प्रधान मतं्री मत्स्य सम्पदा योजना गहरे समदु्र 
में मछली पकड़ने के लिए तकनीकी रूप से उन्नत मछली पकड़ने वाले जहाजों को प्राप्त करके, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता 
में सधुार के लिए जहाजों, संचार और / या ट्रैकिग उपकरणों के उन्नयन, मछली पकड़ने के जहाजों में जैव-शौचालय  के 
द्वारा समदु्र में मछुआरों की सरुक्षा और संरक्षा पर जोर दतेी ह।ै इस क्षेत्र में निजी भागीदारी और उद्यमशीलता विकास, 
स्टार्ट-अप और इनक्यूबेटर सहित नवीन परियोजनाओ ंको प्रोत्साहित किया जाएगा। मछली पकड़ने वाले जहाजों के 
लिए पहली बार बीमा कवरेज भी शरुू किया गया। तटीय मछुआरा समदुायों के समग्र विकास के लिए आवश्यक 
बनुियादी ढांच ेके साथ एकीकृत आधनुिक तटीय मछली पकड़ने वाले गांवों पर ध्यान कें द्रित करने के साथ-साथ मदंी/
प्रतिबंध की अवधि के दौरान मछुआरों के लिए वार्षिक आजीविका सहायता प्रदान की जाए। सभी हितधारकों और 
सामाजिक साझदेारों को समावेशी नीली अर्थव्यवस्था की दिशा में पारिस्थितिक संतलुन के साथ तटीय क्षेत्रों के समग्र 
प्रबंधन के लिए काम करना चाहिए।
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